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समाजवाद : आत्मघाती औद्योगीकरण का विकल्प 


पानी का निजीकरण 
जीवन से खिलवाड़ 


*कब्र खोद कर नींव रखने की आर्थिक नीति _ * सार्वजनिक जमीन की लूट 
* जी.एम. फसलों के दुष्परिणाम « सजपराष्ट्रीय सम्मेलन 
» भारत को मृत्युदंड समाप्त करना चाहिए « अंबेडकर के रास्ते में गाँधी 


प्रभु, 
मैं पानी पृथ्वी का 

प्राचीनतम नागरिक 

आपसे कुछ कहने की अनुमति चाहता हूँ 
यदि समय हो तो पिछले एक दिन का 
हिसाब दूँ आपको 


अब देखिए न 

इतने दिनों बाद कल मेरे तट पर 

एक चील आई 

प्रभु, कितनी कम चीलें 

दिखती हैं आजकल 

आपको तो पता होगा 

कहाँ गई वे! 

पर जैसे भी हों 

कल एक वो आई 

और बैठ गई मेरे बाजू में 

पहले चौंककर उसने इधर-उधर देखा 
फिर अपनी लंबी चोंच गड़ा दी मेरे सीने में 
और यह मुझे अच्छा लगता रहा प्रभु 
लगता रहा जैसे घूँट-घूँट 

मेरा जन्मांतर हो रहा है एक चील के कंठ में 
कंठ से रक्त में 

रक्त से फिर एक नई चील में! 

फिर काफी समय बाद 

दिन के कोई तीसरे पहर 

एक जानवर आया हकासा-पियासा 
और मुझे पीने लगा चभर-चभर 

इस अशिष्ट आवाज के लिए 

क्षमा करें प्रभु 

यह पशु के आनन्द की आवाज थी 


जिससे बेहतर कुछ नहीं था उसके जबड़ों के पास 


इस बीच बहुत से चिरई-चुरुग 
मानुष-अमानुष 

सब गुजरते रहे मेरे पास से होकर 
बल्कि एक बार तो ऐसा लगा 

कि सूरज के सातों घोड़े उतर आए हैं- 
मेरे करीब प्यास से बेहाल 


पानी की प्रार्थना 


केदारनाथ सिंह 


'पर असल में जो आया 

वह एक चरवाहा था 

अब कैसे बताऊँ प्रभु-क्योंकि आपको तो 
प्यास कभी लगती नहीं- 

कि वह कितना प्यासा था 

फिर ऐसा हुआ कि उसने हड़बड़ी में 
मुझे चुल्लू भर उठाया 

और क्या जाने क्या 

उसे दिख गया मेरे भीतर 

कि हिल उठा वह 

और पूरा का पूरा मैं गिर पड़ा नीचे 
शर्मिन्दा हूँ प्रभु 

और इस घटना पर हिल रहा हूँ अब तक 
पर कोई करे भी तो क्‍या 

समय ही कुछ ऐसा है 

कि पानी नदी में हो 

या किसी चेहरे पर 

झाँककर देखो तो तल में कचरा 

कहीं दिख ही जाता है। 


अन्त में प्रभु अंतिम लेकिन सबसे जरुरी बात 
वहाँ होंगे मेरे भाई-बंधु 

मंगल ग्रह या चाँद पर 

पर यहाँ पृथ्वी पर मैं 

यानी उसका मुँह लगा यह पानी 
अब दुर्लभ होने के कगार तक 
पहुँच चुका है 

पर चिंता की कोई बात नहीं 

यह बाजारों का समय है 

और वहाँ किसी रहस्यमय स्रोत से 
मैं हमेशा मौजूद हूँ। 

पर अपराध क्षमा हो प्रभु 

और यदि मैं झूठ बोलूँ 

तो जलकर हो जाऊँ राख 

कहते हैं इसमें 

आपकी भी सहमति है! 


(राजकमल प्रकाशन द्वारा प्रकाशित 
“तालस्ताय और साइकिल ' से साभार) 
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संपादकीय 


कब्र खोद कर नींव रखने की आर्थिक नीति 


रोजी-रोटी मुहैया कराने के साधनों पर केन्द्र सरकार ने चौतरफा 
हमला बोल दिया है। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश तथा खेती के 
संकट के अन्य पहलुओं पर अलग चर्चा की जानी चाहिए। 
इस अंक में भूमि अधिग्रहण पर अनुराग मोदी का लेख है। 
खेती के बाद सबसे अधिक रोजगार देने वाले हथकरघा 
उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग तथा जंगल पर आश्रित 
रोजगार के अवसरों को समाप्त करने का खुला खेल शुरु हो 
चुका है। विकेन्द्रीकरण से कम पूंजी लगा कर अधिक लोगों 
को रोजगार मिलेगा। इस सिद्धान्त को अमली रूप देने वाले 
कानून को विगत 0 अप्रैल को पूरी तरह लाचार बना दिया 
गया है। सिर्फ लघु उद्योगों द्वारा उत्पादन की नीति के तहत 
20 वस्तुएं आरक्षित रह गर्यी थी। जो वस्तुएं लघु तथा कूटीर 
उद्योग में बनाई जा सकती हैं उन्हें बड़े उद्योगों द्वारा उत्पादित न 
करने देने की स्पष्ट नीति के तहत 977 की जनता पार्टी की 
सरकार ने 807 वस्तुओं को लघु तथा कूटीर उद्योगों के लिए 
आरक्षित किया था। यह नीति विश्व व्यापार संगठन की कई 
शर्तों के आड़े आती थी इसलिए 99 के बाद लगातार यह 
सूची संकुचित की जाती रही। विदेशी मुद्रा के फूलते गुब्बारे 
तथा भुगतान संतुलन के 'सुधार' के साथ यह शर्त जुड़ी थी 
कि उत्पादन में मात्रात्मक प्रतिबन्ध नहीं लगाए जा सकेंगे। 
विश्व व्यापार संगठन की इस शर्त के कारण । अप्रैल,2000 
को संरक्षित सूची से 643 वस्तुएं हटा दी गई। 

इस वर्ष 0 अप्रैल को जिन 20 वस्तुओं को हटा कर 
संरक्षण के लिए बनाई गई सूची को पूरी तरह खत्म किया 
गया है उन पर गौर कीजिए- अचार, पाव रोटी, सरसों का 
तेल, मूंगफली का तेल, लकड़ी का फर्नीचर, नोटबुक या 
अभ्यास पुस्तिका तथा रजिस्टर, मोमबत्ती, अगरबत्ती, 
आतिशबाजी, स्टेनलेस स्टील के बरतन, अल्युमिनियम के 
घरेलू बरतन, कांच की चूड़ियां , लोहे की अलमारी, लोहे 
की कार्सियां, लोहे के टेबल, लोहे के सभी तरह के फर्नीचर, 
रोलिंग शटर, ताले, कपड़े धोने का साबुन तथा दियासलाई। 
अब बड़ी पूंजी, आक्रामक विज्ञापन, मानव-श्रम की जगह 
मशीन को तरजीह देने वाली तकनीक से लैस देशी-विदेशी 
खिलाड़ी अधिक रोजगार देने वाले इन छोटे उद्योगों को निगल 
जाएंगे। 

इस प्रकार के छोटे एवं कुटीर उद्योगों के उत्पादों की 
खपत को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय एवं राज्य-स्तरीय क्रय 


संस्थाओं द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योगों से ही सामान खरीदने 
की नीति को भी निष्प्रभावी बनाने की दिशा में काम हो रहा 
है। इससे ठीक विपरीत स्थिति पर गौर किया जाए। यानि 
सरकार द्वारा बड़े उद्योगपतियों को बढ़ावा देने के लिए नियम 
और कानून बदल देने का भी इतिहास रहा है। सरकार द्वारा 
नियम कानून बदल कर अपने प्रिय औद्योगिक घराने को 
बहुत बड़े पैमाने पर लाभ पहुंचाने के प्रमुख उदाहरणों में 
अंबानियों के उदय को प्रायोजित करने के लिए तत्कालीन 
कांग्रेस सरकार द्वारा सिर्फ उन्हें ही सिंथेटिक धागे के उत्पादन 
के लिए कच्चे माल के आयात की इजाजत के साथ-साथ 
हथकरा द्वारा तैयार की जाने वाली कपड़ों की किस्मों की 
आरक्षित सूची को निष्प्रभावी बना देना है। यह ध्यान देने 
लायक बात है कि कपड़ा और उद्योग नीति के इन नीतिगत 
फैसलों के द्वारा अंबानी को देश का सबसे बड़ा औद्योगिक 
घराना बनाने के पहले तक सूती कपड़े कृत्रिम-धागों से बने 
कपड़ों से सस्ते थे। कृत्रिम धागों से पावरलूम पर बने कपड़ों 
की इजाजत के साथ-साथ लाखों हथकरघा बुनकरों की 
आजीविका छिन गयी है। पहले पावरलूम पर सिर्फ 'कोरे 
कपड़ें' तथा हथकरघें पर बिनाई कौ विविध डिजाइनों के 
कपड़ों को बनाने की इजाजत थी। 

यह कानून 985 में बन गया था। तब 22 किस्म के 
कपड़े इस कानून के तहत हथकरथे के लिए संरक्षित किए 
गए थें। पावलूम लॉबी ने कानून को 993 तक मुकदमेबाजी 
में फंसाए रखा और 993 में जब यह प्रभावी हुआ तब 
संरक्षित किस्मों की संख्या ॥ रह गयी है। एक प्रामाणिक 
अध्ययन के अनुसार हथकरघे पर बना होने के दावे वाले 70 
'फीसदी कपड़े दरअसल मिलों अथवा पावरलूम पर बने होते 
हैं। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लगे 30 लाख लोगों 
को काम मिला है जबकि हथकरघा से दो करोड़ लोग जुड़े 
हैं। 8वीं शताब्दी के फ्रांसीसी यात्री फ्रै्कोए पिरार्ड डी 
लावाल ने अपने यात्रा विवरण में बताया है अफ्रीका के 
दक्षिणी छोर से चीन तक लोग भारतीय हथकरघे पर बने 
कपड़ों से अपना शरीर ढकते थे। उनके अनुसार भारत के 
पूर्वी तट के सिर्फ एक बन्दरगाह से सालाना पचास लाख गज 
कपड़े का निर्यात होता था। 

2002 के गुजरात नरसंहार के बाद देश के बड़े 
उद्योगपतियों के संगठन-कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री 
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के राहुल बजाज, अजीम प्रेमजी और गोदरेज जैसे उद्योगपतियों 
ने इसकी निन्‍दा कौ थी। इसके मुकाबले कुछ गुजराती 
उद्योगपतियों ने रीसर्जेन्ट गुजरात नामक एक समूह बनाया 
और तत्कालीन मुख्य मंत्री नरेन्द्र मोदी का बचाव किया। 
रिसर्जन्ट गुजरात का नेतृत्व अडाणी समूह के गौतम अडाणी 
तथा टोरेन्ट नामक दवा कम्पनी के सुधीर मेहता कर रहे थे। 
नई दवाइयों पर दवाइयों की कीमत पर नियन्त्रण से बाहर 
रखने के प्रावधानों का दुरुपयोग करते हुए पिछले साल अगस्त 
माह में सर्वप्रथम मेहता की कम्पनी को दाम नियंत्रण से पांच 
साल की छूट प्रदान की गई। 

गौतम अडाणी द्वारा ऑस्ट्रेलिया में कोयला खदान के 
लिए दुनिया के प्रमुख बैंक कर्जा देने से इंकार कर चुके थे 
तब भारत के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक-स्टेट बैंक 
ऑफ इंडिया ने इस कार्य के लिए, 6,000 करोड़ रुपए का 
ऋण दिया। किसी भी विदेशी परियोजना के लिए यह सबसे 
बड़ा ऋण है। अडाणी समूह पर 55, 364, 94 करोड़ रुपए 
लम्बी-अवधि का कर्जा है तथा 30 सितम्बर, 204 को ॥7, 
267.43 रुपये का लघु-अवधि कर्जा था। अडाणी समूह सन 
2002 में रुपए 3, 74। करोड़ का था यह 2044 में बढ़कर 
रुपए 75, 659 करोड़ का बन गया है। कच्छ के मुन्द्रा में 
बन्दरगाह बनाने के लिए गुजरात सरकार द्वारा अडाणी को 
एक रुपए से 6 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से जमीन मुहैया 
कराई गई जो बाजार दर से बहुत ही कम थी। गत वर्ष गुजरात 
विधान सभा में जमा महा लेखा निरीक्षक की रपट के अनुसार 
राज्य सरकार द्वारा 25, 000 करोड़ रुपए की अनियमितताएं 
की गई थीं। इनमें अडाणी ,अम्बानी और एस्सार समूह को 
4, 500 करोड़ रुपए का अनुचित लाभ शामिल था। गुजरात 
के बड़े शहरों में पाइपलाइन से रसोई गैस की आपूर्ति तथा पूरे 
प्रदेश में सी.एन.जी. पम्प अडाणी समूह द्वारा संचालित हैं । 

मौजूदा सरकार के पर्यावरण मंत्री ने राज्य सभा में एक 
प्रश्न के जवाब में बताया है कि 2004 और 2073 के बीच 
विभिन्‍न परियोजनाओं के लिए 3 लाख 43 हजार हेक्टेयर 
जंगल को समाप्त कर दिया गया। इससे जुड़ा प्रश्न बनता है 
कि इतनी भारी मात्रा में वन पर कितने परिवार आश्रित थे ? 

मौजूदा सरकार व्यापक जनसमुदाय द्वारा उत्पादन नहीं 
चाहती है। वह उत्पादन का ढेर लगाना चाहती है। 'जनसमुदाय' 
और “ढेर' के लिए अंग्रेजी में एक ही शब्द “मास' होने के 
कारण यह नीति गांधीजी की “प्रोडक्शन बाय मासेस, नॉट 
मास प्रोडक्शन' वाली नीति का विलोम है । वैश्वीकरण के 
दौर की राजग और संप्रग सरकारें इस मामले में भिन्न नहीं हैं। 
बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को भारत में आकर उत्पादन करने के 
लिए इस सरकार द्वारा जो “मेक इन इंडिया' का नारा दिया 
गया है उसके लिए यह जरूरी है कि आम जनता द्वारा 


उत्पादन के अवसरों को योजनाबद्ध तरीके से समाप्त किया 
जाए। इस सरकार द्वारा श्रम कानूनों में संशोधन भी गैर 
मानवीय हैं तथा इनका एकमेव उद्देश्य श्रमिकों के ज्यादा 
शोषण द्वारा उत्पादन को बढ़ाना है। ऐसा प्रतीत होता है कि 
श्रम कानूनों में प्रस्तावित 'सुधार' भारत के मजदूरों की हालत 
चीन के जैसी कर देंगे। “विकास दर' की स्पर्धा में चीन से 
मुकाबला करने के लिए श्रमिकों के काम की परिस्थितियों 
'को चीन जैसा बनाया जा रहा है। चीन में लगातार तीन-चार 
दिनों तक कारखाने से न निकलने देने की व्यवस्था है। इस 
अवधि में मजदूरों को कारखाना परिसर में ही निर्धारित 
अवधि तक आराम, भोजन, नित्यकर्म के अलाबा बाकी 
समय कारखाने में जुता रहना पड़ता है। इस परिस्थितियों में 
चीन में मजदूरों की अचानक मौत की घटनायें काफी बढ़ गई 
हैं। अमेरिका की बड़ी-बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने श्रमिकों 
के ज्यादा शोषण के अवसरों को ध्यान में रख कर अपने 
कारखाने चीन में स्थापित किए हैं। कम्प्यूटर और मोबाइल 
बनाने वाली प्रसिद्ध कम्पनी एपल को आपूर्ति देने वाली 
'फॉक्सकॉन नामक कम्पनी के कारखाने के १4 श्रमिकों ने 
काम कौ परिस्थिति से आजिज आ कर 200 में आत्महत्या 
कर ली थी। बीबीसी ने गत वर्ष दिसम्बर महीने में इसी 
कम्पनी तथा इस कम्पनी को आपूर्ति करने वाले कम्पनी में 
अपने रिपोर्टरों को श्रमिक के भेष में भेजा। लगातार 8 दिन 
तक 6-6 घण्टों की पाली , 3-4 वर्ष के बच्चों को 
श्रमिकों के रूप में लगाना तथा ओवर-टाइम के स्वैच्छिक न 
होने के तथ्य प्रकाश में आए। 

भारत सरकार द्वारा श्रम कानूनों में प्रस्तावित सुधारों की 
दिशा भी बड़ी कम्पनियों को चीन जैसे नियम कानून और 
माहौल प्रदान करने के प्रति आश्वस्त करने वाले हैं। सरकार 
ने जिन श्रम कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव किया है वे ऐसे 
कानून हैं जिनके अंर्तगत श्रमिक पिछले 6 दशकों से भी अधि 
गक समय से अपने नियोजन से संबंधित सुविधाएं और लाभ 
प्राप्त करते चले आ रहे हैं। कारखाना अधिनियम, 948 के 
प्रस्तावित संशोधनों को देखें तो वर्तमान कानून के अनुसार 
सामान्यतया किसी भी व्यस्क श्रमिक से एक दिन में 9 घंटों 
से अधिक अवधि तक काम नहीं कराया जा सकता तथा इस 
अवधि में भी 5 घंटों के बाद आधे घंटे का विश्राम दिया जाना 
आवश्यक है। यदि वह 9 घंटों से अधिक की अवधि तक 
कार्य करता है तो वह ऐसी बढ़ी हुई अवधि हेतु सामान्य वेतन 
की दर का दोगुना वेतन पाने का अधिकारी होगा। किंतु 
उसके कार्य की अवधि जिसमें ओवर टाइम भी सम्मलित है 
एक सप्ताह में 60 घंटों से अधिक नहीं होगी तथापि आवश्यक 
कारणों से यह अवधि मुख्य कारखाना निरीक्षक की अनुमति 
से ओवर टाइम की अवधि एक तिमाही में 75 घंटों तक 
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बढ़ाई जा सकेगी। पर सरकार इस अधिनियम की धारा 64 
में संशोधन कर इस अवधि को बढ़ाना चाहती है। तर्क किया 
जा सकता है कि ओवर टाइम की अवधि बढ़ने से श्रमिकों 
को अधिक आर्थिक लाभ होगा और संभव है तब श्रमिक 
आर्थिक लाभ के लिए. अधिक समय तक ओवर टाइम 
करना चाहे पर क्या इस तरह अधिक ओवर टाइम करने से 
उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा? 948 के 
कानून में कानून निर्माताओं ने इन्हीं तथ्यों पर विचार कर 
सीमित ओवर टाइम के प्रावधान किए थे, पर अब 2074 में 
मजदूरों के स्वास्थ्य की कौमत पर इस तरह के कथित श्रम 
सुधार करना कतई उचित नहीं कहा जा सकता। सोचने की 
बात है कि कहां वर्तमान में एक तिमाही में ओवर टाइम की 
अधिकतम अवधि 50 घंटे है जिसे सरकार 00 घंटे करना 
चाहती है। इसका एक परिणाम यह भी होगा कि कम से कम 


वार्ता यहाँ से प्राप्त करें 


ह पी था छडका।एओं. ५ छ. छः. 0 छ .छ छा छ छा 


पव सोमनाथ त्रिपाठी, अनुसंधान परिसर, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय , वाराणसी-22002 , फोन: 0945222940 

(3 विश्वनाथ बागी, पुटकी कोलियरी , पो. कुसुंडा, जिला-धनबाद , झारखंड-8286, फोन: 098353638 

(। लिंगराज समता भवन, बरगढ़, ओडिशा-768028, फोन: 09437056029 

छ. जे.पी.सिंह, जेपी मेडिकल, बेलथरा रोड, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश, फोन : 09454246897 

अच्युतानंद किशोर नवीन, सत्यसाहित्य, कन्हौली , शारदानगर, पो. आर के आश्रम बेला, मुजफ्फर, बिहार-84540।, फोन 
नबल किशोर प्रसाद, एडबोकेट, छोटा बरियापुर, वार्ड नं. 38, पो. सिविल कोर्ट, थाना छितौनी, मोतीहारी, बिहार -84540। , फोन ; 09430947277 
चंद्रभूषण चौधरी, भारती अस्पताल , कोकर चौक , हजारीबाग रोड, राँची , झारखंड-83400, फोन : 090067796 

रामजनम, सर्वोदय साहित्य भंडार, प्लेटफार्म नं. 4 वाराणसी कैंट स्टेशन, वाराणसी-22002 फोन : 0876569982 

आमरेंद्र श्रीवास्तव, पुरानी गुदड़ी, वार्ड नं. 9, थाना-नगर, पो. बेतिया , बिहार-845438 , फोन : 0903670370 

चंचल मुखर्जी , मुखर्जी बुक डिपो, पांडे हवेली, बाराणसी , फोन : 0542-2454757 

शिवजी सिंह, अधिवक्ता, महद्दीगंज, बलुआ टोला, पो. सासाराम, जिला-रोहतास , बिहार-825 , फोन ; 0943846052 

स्माकांत वर्मा, सेक्टर 3 डी, क्वार्टर नं. 589, बोकारों स्टील सिटी, झारखंड - 827003 

अल्मोड़ा किताबघर, मित्रभवन, गांधी मार्ग, अल्मोड़ा, उत्तराखंड-263604 , फोन ; 094209206॥ 

दिनेश शर्मा, डी 68, ए ब्लाक, खूंगडीह, सौनानी, जमशेदपुर, झारखंड- 830॥, फोन : 0943703559 

इकबाल अभिमन्यु, 28 पेरियर छात्रावास, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्‍ली-0067 , फोन ; 0903002488 

मनोज वर्मा, इहमी कंपाउंड , पो. रामगगर, जिला पश्चिमी चंपारन, बिहार-84506 

रोशनाई प्रकाशन, 22 सी.एल./ए. ,अशोक मित्र रोड, काँचरापाड़ा, उत्तर 24 परगना, पं. बंगाल-74345, फोन ; 033-25850249 
कश्मीर उप्पल, एम.आई.जी.-3, प्रियदर्शिनी नगर, इटारसी (म.प्र.) 464, फोन : 09425040457 

गोपाल राठी, सांडिया रोड, पिपरिया, जिला-होशंगाबाद , म.प्र. फोन : 09425608762 

तपन भट्टाचार्य , 20।, सुशीला कांपलेक्स , 30, देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर-452003 , फोन : 098260॥43 


श्रमिकों से अधिक से अधिक कार्य कराया जा सके। 
अभी तक कारखानों में महिला श्रमिकों एवं किशोर को 
जोखिम भरे काम पर नहीं लगाया जा सकता पर अब संशो६ 
न के द्वारा यह प्रावधान करने का प्रस्ताव किया गया है कि 
केवल किसी गर्भवती महिला अथवा विकलांग व्यक्ति को 
जोखिम भरे काम पर नहीं लगाया जाए। इसका सीधा अर्थ 
यह है कि सरकार का इरादा महिलाओं एवं किशोर श्रमिकों 
को भी जोखिम भरे कार्यो में लगाने का है। 
आर्थिक विकेन्द्रीकरण और सामाजिक न्याय के परखे हुए 
विश्वास का स्थान “मेक इन इंडिया ' के प्रति अन्ध-विश्वास 
ले रहा है। बहुराष्ट्रीय कॉर्पोरेट हित की बुनियाद रखने के 
लिए हथकरघा, लघु तथा कुटीर उद्योग एवं श्रमिक हितों की 
कब्र खोदने की प्रक्रिया शुरु हो चुकी है। 
अफलातून 


09470268745 | 
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नजरिया 


अरुणा का जीवन और करुणा की मृत्यु 


मुंबई के किंग एडवर्ड मेडिकल अस्पताल में 42 साल से 
बिस्तर पर बेसुध पड़ी अरुणा शानबाग की सांसों की डोर 
आखिरकार टूट गई। अरुणा शानबाग के मामले ने 4 साल 
पहले अचानक जीवन और न्याय से जुड़े कुछ बुनियादी 


हालांकि किसी को ऐसी करुणामृत्यु देने का फैसला 
भी उच्च न्यायालय के कम से कम दो न्यायाधीशों के 
खंडपीठ कौ मंजूरी के बिना नहीं हो सकता और इस 
खंडपीठ को भी कम से कम तीन डॉक्टरों के पैनल से 


सवालों की तरफ सबका ध्यान खींचा था, जब उनकी 
करुणामृत्यु के लिए दी गई याचिका अदालत ने नामंजूर 
कर दी थी। तब जिस तर्क ने अरुणा शानबाग की रक्षा की 
थी, उसके मुताबिक जीवन पवित्रतम और अमूल्य है। 
चाहे जिस भी हाल में हों, अरुणा शानबाग लंबे समय तक 
जीवित रहीं, और कम से कम इस मामले में खुशकिस्मत 
कि लगातार सरोकार शिथिल और संवेदनाशून्य हो रही इस 
दुनिया में उन्हें कुछ ऐसी नर्से मिलीं, जो उनकी बेखबरी में 
भी उनकी सेवा करने को तैयार रहीं, उनके जीवन की 
गरिमा उनको लौटाती रहीं। 

अरुणा शानबाग का मामला तब सर्वोच्च न्यायालय 
के सामने आया जब अरुणा के जीवन पर किताब लिख 
रही एक लेखिका पिंकी विरानी ने एक याचिका दायर कर 
उनके लिए करुणामृत्यु की मांग की । आखिर यह कौन-सा 
दबाव था, जिसके तहत पिंकी विरानी ने यह काम किया ? 
पिंकी विरानी ने अपनी याचिका में इस बात का जिक्र 
किया था कि अरुणा शानबाग एक ऐसा जीवन जी रही हैं, 
जिसमें वह कुछ भी महसूस और व्यक्त करने लायक नहीं 
बची हैं। उन्हें जीवित रखना अंततः: एक जीवन विरोधी या 
मनुष्य विरोधी प्रयत्न है, क्योंकि जीवन की सार्थकता तब 
है जब उसे महसूस और व्यक्त किया जा सके। 

एक तरह से देखें तो सर्वोच्च न्यायालय ने अरुणा 
शानबाग के तर्क से सहानुभूति दिखाई थी। अपने ऐतिहासिक 
फैसले में उसने परोक्ष करुणामृत्यु की इजाजत दी थी। 
परोक्ष करुणामृत्यु का मतलब यह हुआ कि किसी मरीज 
को उसकी जीवन रक्षक प्रणाली से दूर कर दिया जाए, वे 
सूत्र काट दिए जाएं जो उसके जीवन को किसी भी परिस्थिति 
में बचाते हों। यानी किसी मरीज को करुणामृत्यु देने के 
लिए कोई दवा या सूई नहीं दी जा सकती या कोई ऐसा 
सक्रिय प्रयास नहीं किया जा सकता, जिससे उसका जीवन 
चला जाए हां, उसे बचाने का प्रयास छोड़ देने से उसकी 
जान चली जाए तो यह परोक्ष करुणामृत्यु है। 


इसकी इजाजत लेनी पड़ी होगी। यानी अदालत ने अपनी 
तरफ से यह अंदेशा पूरी तरह खत्म करने की कोशिश की 
है कि परोक्ष इच्छा मृत्यु से जुड़े कानून का कोई दुरुपयोग 
न हो सके। लेकिन कया हमारे समाज में अब भी ऐसी 
परोक्ष इच्छा मृत्यु का चलन जारी नहीं है? जब कोई 
डॉक्टर किसी बुजुर्ग और बीमार मरीज के लिए यह युक्ति 
सुझाता है कि अब उनका कोई इलाज नहीं रहा और उन्हें 
घर ही ले जाना चाहिए तो यह एक तरह से परोश्ष इच्छामृत्यु 
का ही फैसला है जिस पर अब तक किसी कानून के 
अभाव में न उंगली उठती थी, न मुकदमा होता था। अब 
कहना मुश्किल है, नए हालात में कया होगा। 

बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट ने अरुणा शानबाग को फिर 
भी जीने की इजाजत क्‍यों दी थी ? इस सवाल का जवाब 
हमें कई उपयोगी निष्कर्षों तक पहुंचा सकता है। अदालत 
ने परोक्ष करुणामृत्यु को कुछ परिस्थितियों में वैध बताते 
हुए भी अगर अरुणा शानबाग को इस नियति से मुक्त रखा 
तो बस इसलिए कि उनका जीवन चाहने वाली, उसे बचाए 
रखने के लिए प्रयतत करने और मुकदमा लड़ने को तैयार 
एक छोटी-सी बिरादरी थी। यानी एक स्तर पर हम कह 
सकते हैं कि जीवन कौ रक्षा में सामूहिकता और सरोकार 
का बड़ा योगदान होता है। मुंबई के किंग एडवर्ड कॉलेज 
अस्पताल की नर्सो ने यह सामूहिकता दिखाई , यह सरोकार 
प्रदर्शित किया, इसलिए अदालत को भी अरुणा शानबाग 
के अन्यथा व्यर्थ हो चुके जीवन में इतनी गरिमा दिखी कि 
उसने उन्हें जीने लायक माना। यह अलग बात है कि 
अरुणा शानबाग की परिस्थितियों में जो संवेदनशीलता, जो 
सरोकार संपन्‍नता अदालत ने देख ली, वह एक और 
संवेदनशील महिला पिंकी विरानी को नजर नहीं आई। 
शायद इसलिए कि पिंकी विरानी अरुणा शानबाग के जीवन 
को सिर्फ अरुणा शानबाग तक सीमित करके देख रही 
थीं। वह यह नहीं समझ पा रही थीं कि एक जीबन में 
'कितने जीवन शामिल होते हैं, एक मौत से कितने रिश्ते 
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दूटते हैं। 
भारतीय संदर्भो में सामूहिकता के इस सत्य का एक 


लेकिन क्‍या उस शख्स को कभी अपनी एक रात की 
वहशत ने झकझोरा या सिहराया होगा ? या फिर वह कहीं 


बड़ा महत्त्व है। इस विशाल देश में सामाजिकता के तार 
सारे दबावों के बावजूद अब तक इतने बचे हुए हैं कि हम 
दूसरों के जीवन की परवाह करते हैं- भले उनसे हमारा 
कोई खून का रिश्ता न हो । शायद यही चीज है जिसने कई 
तरह के अभावों के बीच, कई तरह की जड़ताओं के बीच 
भी इस समाज को बचाए रखा है। लेकिन अब यह संबंध 
खतरे में है, क्योंकि यह समाज खतरे में है। गांवों की टूटन 
और शहरों की सड़ांध के बीच हाल के दिनों में यह 
सामूहिकता कई स्तरों पर क्षतिग्रस्त हुई है और विस्थापन 
और अकेलेपन के अभिशाप झेल रहा आदमी आत्महत्या 
को भी विकल्प की तरह देखने को मजबूर है। यह अनायास 
नहीं है कि करुणामृत्यु पर अपने फैसले में सवोच्च न्यायालय 
ने आत्महत्या से जुड़े कानून का भी जिक्र किया था और 
इसे अपराध न मानने की वकालत की है। 
वैसे, अरुणा शानबाग के इस मामले के एक दूसरे 
और अहम सिरे पर हमारी निगाह नहीं है। 42 साल पहले 
अरुणा एक पाशविक व्यवहार कौ शिकार हुईं। इसी व्यवहार 
ने उन्हें मानसिक तौर पर एक ऐसी स्थायी अपंगता को 
तरफ धकेल दिया, जिससे वह अपने अंतिम समय तक 
उबर नहीं पाई। तब वह 22 साल की लड़की थीं, अब 
करीब 65 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ है। बीच के 
42 वर्ष सिर्फ उनके जिस्म पर घटे हैं, उनके मन पर उनकी 
कोई छाप नहीं पड़ी । उधर, जिस वार्ड ब्वॉय ने उन्हें चेन से 
जकड़ कर उनके साथ दुष्कर्म किया था, उसने अपने 
हिस्से की सजा काट ली। 
बताया जाता है कि सात साल की जेल भुगत कर वह 
दिल्‍ली के किसी अस्पताल में नौकरी करता रहा एक तरह 
से कहा जा सकता है कि उसने अपनी सजा काट ली थी। 


ज्यादा दुस्साहसी हो गया होगा ? 

बहरहाल, अरुणा शानबाग के लिए उसका जीवन वह 
नहीं रह गया जो वह हो सकता था। यह पूरा प्रसंग बताता है 
कि एक जुर्म सिर्फ एक शरीर के साथ एक हादसा नहीं 
होता, उसके जख्म मन पर भी पड़ते हैं और बहुत दूर तक 
पड़ते हैं। किसी अपराध की गंभीरता इस बात से भी तय 
होती है कि उसका किसी पीड़ित पर क्‍या असर पड़ा। 
दुर्भाग्य से यह लगता नहीं है कि अरुणा शानबाग पर चल 
रहे मुकदमे के वक्‍त इस बात का ख्याल रखा गया होगा। 
एक रुटीन अदालती कार्रवाई से एक रुटीन किस्म की 
सजा निकली और एक शख्स की जिंदगी को मौत से भी 
बदतर बना देने वाला शख्स कुछ साल की सजा काट कर 
बरी हो गया। 

अरुणा शानबाग के जीवन का सबसे बड़ा सबक 
यही है कि एक बहशत अगर किसी के जीवन को व्यर्थ 
बना सकती है तो कुछ लोगों का साथ उसे फिर भी जीने 
की गरिमा दे सकता है। अरुणा शानबाग का जीवन उनके 
लिए भले अहमियत न रखता रहा हो, लेकिन वह बहुत 
सारे लोगों के लिए- किंग एडवर्ड कॉलेज की उन नर्सों के 
लिए, जिन्होंने 42 साल तक उन्हें बचाए रखा- मायने 
रखता था। वह इस हाल में 42 साल बची रह गई तो भी 
शायद इसीलिए कि उनकी इस तरह देखभाल की गई। 
यहां एक संदेश हमारे लिए भी है- करुणामृत्यु का कानून 
भले बन गया हो, लेकिन जीवन को हम इस कानून से 
बड़ा मानें और यह समझें कि दूसरों के जीवन में- सरोकार 
और स्मृति के स्तर पर ही सही- हमारा भी बहुत कुछ 
शामिल है। 


प्रियदर्शन 


छटाएपकादा » पढ़ाएँ, ग्राहक बनाएँ मित्रों को उपहार दें 
देश और दुनिया की घटनाओं व हलचलों को जानने-समझने 
और विश्लेषण में मददगार एक पत्रिका 
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समाजवाद : आत्मघाती औद्योगीकरण का विकल्प 
सच्चिदानन्द सिन्हा 


उन्नीसवीं सदी के मध्य से समाजवदी क्रांति की जो कल्पना 
यूरोप में की गयी थी और जिसमें संसार भर की क्रांतियों का 
मॉडल या भविष्य देखा गया था वह एक भ्रम साबित हो चुका 
है। उल्टा बीसवीं सदी के उत्तरार्ध से पूंजीवादी प्रतिक्रांति का 
एक सिलसिला शुरू हुआ है, जिससे बीसवीं सदी के प्रथम 
चरण में सामाजिक एवं आर्थिक समता की दिशा में परिवर्तन के 
जो आधे-अधूरे प्रयास हुए थे, उन्हें समाप्त किया जा चुका है 
या किया जा रहा है। रुस की 497 की बोल्शेविक क्रांति, 
चीन की 923-45 की क्रांति, जिसमें 96 0 के दशक से 
१970 के दशक तक समाज को समता की दिशा में मोड़ने के 
कुछ साहसिक (हालांकि कुछ-कुछ क्रूर विचलन वाले) प्रयास 
हुए थे -]940 से 950 के दशक में 
ब्रिटिश लेबर पार्टी द्वारा कुछ अत्यंत ही 
महत्वपूर्ण लोक कल्याणकारी योजनाएं 
(यथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा) और 
यातायात एवं खनन जैसे क्षेत्रों में सामाजिक 
स्वामित्व स्थापित करने के प्रयास हुए थे। 
लेकिन इन सभी देशों में बीसवीं सदी के 
उत्तरा्ध से पूंजीवादी प्रभुत्व को पुनर्स्थापित 
करने के सफल प्रयास होते रहे हैं। समता हा 


की दिशा में किये गये प्रयास या तो अपने / 
फिसलन से दुःस्वप्न बन गये या प्रतिक्रांति रा 
के उन्मादी उभार से ध्वस्त हो गये। पहले 
का उदाहरण सोवियत युनियन और दूसरे « 
का जर्मनी में हिटलर का नात्सीवाद है। 
इससे संसार के बौद्धिकों में और बहुसंख्य नागरिकों में 

यह धारणा व्याप्त हुईं है कि पूंजीवादी व्यवस्था का कोई 
विकल्प नहीं है और हमें यह व्यवस्था कबूल कर आगे बढ़ना 
है। पश्चिमी वर्चस्व से आजाद हुए एशिया, अफ्रिका एवं लैटिन 
अमेरिका के सभी देशों में (संभवतः क्यूबा एक अपवाद है) 
यूरोप अमेरिका की तर्ज पर तेजी से औद्योगीकरण के प्रयास हो 
रहे हैं। इनमें विदेशी पूंजी, यानी यूरोप और संयुक्त राज्य 
अमेरिका की र्ज् को भी अधिक से अधिक आकर्षित करने के 
प्रयास हो रहे हैं। इस क्रम में इन देशों के प्राकृतिक एवं मानव 
संसाधनों का साझा शोषण नये उद्योगों के विकास के लिए इस 
विश्वास से हो रहा है कि लोगों को एक खुशहाल जिन्दगी दी जा 
सकेगी। समग्रता में इससे अमीरों और गरीबों के बीच की खाई 
और चौड़ी होती जा रही है। नदियों पर बनने वाले विशाल 
बांधों और खनन उद्योग के विस्तार से लोगों का विस्थापन एक 
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अंतहीन प्रक्रिया बन गयी है। ऐसे विस्थापित लोग नगरों की 
गंदी बस्तियों का विस्तार करते हैं जहां लोग नारकीय जीवन 
व्यतीत करने को विवश है। 
वामपंथ, जो बीसवीं सदी के पूर्वार्ध में सभी जगह मुखर 
था अब किंकर्तव्य कर है और राजनीतिक जीवन में इसकी 
उपस्थिति काफी ९ हुईं। कुछ औद्योगिक और आर्थिक 
प्रतिष्ठानों के श्रमिकों और कर्मचारियों के यूनियनों के बाहर 
इनका प्रभाव नगण्य हों गया है। लोगों का असंतोष आर्थिक 
व्यवस्था को बदलने के प्रयास की जगह मूल एवं मजहब 
आधारित आस्थाओं के प्रभाव में मानव विरोधी आपसी संघर्षों 
का रूप ले रहा हैं। इससे मानव समाज सांस्कृतिक उत्थान की 
जगह मूल और मजहब आधारित आततावी 
अतियों की ओर अग्रसर हो रहा है। 
अफ्रिका समेत पश्चिम और दक्षिण एशिया 
का पूरा भूभाग कट्टरपंथ और आतंकवाद 
का शिकार है। 
उन्नीसवीं सदी के मध्य से मार्क्स के विचार 
. वामपंथ में सबसे अधिक प्रभावशाली थे। 
रे के अतः वामपंथ की असफलता के कारणों को 
| समझने के लिए माक्सवादी चिंतन की कुछ 
__ | मूल मान्यताओं का आकलन जरूरी है, 
3 जिसके प्रभाव में मार्क्सवादी आंदोलन नयी 
__ चुनौतियों के सामने पक्षाघात का शिकार हो 
3 गया। इस चिंतन के हे में यह विश्वास था 
कि आर्थिक विकास के क्रम में संसार का 
भ्रुवीकरण कुछ मुट्ठी भर पूंजीपतियों और विशाल संख्या के 
ऐसे श्रमिकों (सर्वेहारा) के बीच हो रहा है जिनके पास अपनी 
श्रमशक्ति को छोड़ (जिसे ये पूंजीपतियों को बेचते हैं) कुछ भी 
नहीं होता। इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि इस विकास के 
चरम बिन्दु पर सर्वहारा संगठित हो पूंजीपतियों से उत्पादन के 
साधनों को छीन लेंगे और समाज शोषणविहीन हो जायेगा। 
कृषक और कृषि हाशिये पर होंगे जिनकी तरक्की के कुछ 
उपाय लगभग एक परिशिष्ट की तरह जोड़ दिये गये- मसलन 
भूमि विकास के लिए भूमि सेना आदि का गठन। 
मार्क्स का ऐतिहासिक ग्रंथ 'पूंजी' जिस पर लगभग उसकी 
पूरी जिन्दगी लगी, श्रम के शोषण के विविध आयामों और 
पूंजी की संरचना पर इसके परिणामों पर केन्द्रित रहा। इसी में 
चल और अचल पूंजी के बीच अचल पूंजी के बढ़ने से पैदा 
असंतुलन और मुनाफे के संकट आदि की समस्या पर भी 
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विशद चर्चा की गयी। इस मार्क्सवादी विश्लेषण से, जो 
समाजवादी आंदोलन में सर्वाधिक प्रभावशाली था, एक ऐसी 
धारणा बनती है कि प्राथमिक पूंजी संचय के बाद औद्योगिक 
क्षेत्र एक स्वायत्त और हु समाज का निर्धारक आर्थिक, 
सामाजिक इकाई बन गया हैं और इसके अपने संघर्ष या संकट 
के समाधान में समाज की सारी आर्थिक सामाजिक समस्याओं 
का समाधान हो जायेगा। स्वाभाविक था कि यह सोच मूलतः 
यूरोप और अमेरिका के नये उद्योगों की समस्या के इर्द-गिर्द 
केन्द्रित हो। बाकी दुनिया इस सोच के हाशिये पर थी या यह 
मान लिया गया था कि बाकी दुनिया से अपने संबंधों के बगैर 
ये औद्योगिक व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। महान क्रांतिकारी नेत्री 
रोजा लक्जमबर्ग ने जरूर इस क्षेत्र के विकास के लिए एक 
बाहरी क्षेत्र की अनिवार्यता को रेखांकित किया था। पर इस पर 
ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन यह हकीकत कि आधुनिक 
औद्योगिक व्यवस्था ऑक्टोपस की तरह सारे संसार के 
संसाधनों पर अपना पंजा फैलाये बगैर चल नहीं सकती 
लगातार सामने आती रही है। 

दरअसल यह सारी सोच उत्पादन में लगे उद्योगों पर 
इतना अधिक केन्द्रित थी कि विषणन और इससे जुड़े 
सांगठनिक ढांचे में निरन्तर होते विशाल विस्तार पर भी ध्यान 
नहीं दिया गया। इसका 0554 [आ कि न सिर्फ क्रांति की 
मार्क्सवादी अवधारणा में औद्योगिक प्रतिष्ठान केन्द्र में रहे 
बल्कि मार्क्सवाद से कुछ बिन्दुओं पर मतभेद रखने वाले दूसरे 
परिवर्तनवादी आंदोलन मसलन सिंडिकलिज्म और गिल्ड- 
सोशलिज्म को माननेवालों में भी सारे सामाजिक परिवर्तन का 
केन्द्र उत्पादन उद्योग ही थे। इसीलिए सिंडिकलिस्टों की क्रांति 
का एक मात्र हथियार औद्योगिक मजदूरों की आम हड़ताल 
और औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर कब्जा ही था। स्वाभाविक था कि 
यह औद्योगिक दृष्टि से अति विकसित देशों का क्रांतिदर्शन बन 
कर रह गया। इसी का परिणाम था कि रुस के मार्क्सवादी 
क्रांतिकारियों ने किसानों को केन्द्र में रख और उनकी स्वायत्त 
व्यवस्था 'मीर' को पुनर्जीवित करने का विचार रखने वाले 
नैरोडनिकियों से अपने की दूर रखा। उनका यह विश्वास अटल 
रहा कि अंततः विकास की प्रक्रिया में पूंजीवादी औद्योगिक से ये 
सभी विविधताएं नष्ट हो जायेंगी एवं उद्योग आधारित क्रांति की 
सर्वजनीनता अक्षुण्ण रहेगी। 

लेकिन पश्चिमी औद्योगिक देशों में भी पूंजीपति और 
मजदूर का ध्रुवीकरण बाकी मानव श्रेणियों को खत्म कर एकल 
नहीं रहा। इन देशों में भी विषणन और स्वयं उत्पादन के 
प्रबंधन से जुड़ा एक बड़ा मध्यम वर्ग विकसित हो रहा था। 
लेकिन उनकी उपस्थिति नजरअंदाज कर दो ह2220:053 
का मिथक जारी रहा। एक मार्क्सवादी चिंतक बर्नस्टाइन ने जब 
इस हकीकत की ओर ध्यान खींचने की कोशिश की और 
विचारों में कुछ संशोधन की जरूरत पर बल दिया तो उसका 
विचार 'संशोधनवाद' के नाम से मार्क्सवादियों में एक 


निंदासूचक विशेषण बन गया। श्रम का शोषण पूंजीवादी 
व्यवस्था का एकमात्र खोट और इसका निवारण क्रांति का 
केन्द्रीय सूत्र बना रहा। लेकिन मनुष्य से इतर उसका सारा 
परिवेश इस व्यवस्था से अपना हिसाब मांगने लगा है। 

यह तथ्य कि वस्तुओं का रिवाज से (जिसे मूल्य माना 
जाता है और जो ऐडम स्मिथ और से लेकर मार्क्स तक 
के सिद्धांत का आधार है) निर्धारित करने वाली श्रम शक्ति सदा 
किसी दूसरी वस्तु में रुपायित होती है जैसे कपास या रेशम के 
माध्यम से कपड़े में या इस्पात में लौह अयस्क और 
अल्युमिनियम में बाक्साइट के रूपान्तरण में। इन वस्तुओं की 
अनदेखी की गयी जबकि यह जगजाहिर हकीकत है कि बिना 
कपास, लौह अयस्क और बॉक्साइट के श्रम का इन उत्पादों में 
मूल्य के रूप में अवतरित होना संभव ही नहीं होता। इस तथ्य 
को मार्क्सवादी विश्लेषण में गौण रखा गया क्योंकि इस चिंतन 
का केन्द्र बिन्दु यह बतलाना था कि कैसे उत्पादन में श्रमशक्ति 
का केन्द्रीय स्थान है और श्रमशक्ति से प्राप्त अतिरिक्त मूल्य ही 
पूंजीपतियों के मुनाफे का स्रोत है। उत्पादन में श्रम और पूंजी 
की भूमिका को निरुपित करने की दृष्टि से यह सोच सही हो 
सकती थी और इसी से श्रमिकों के शोषण का मामला जुड़ा था 
इस पूरे विश्लेषण में कच्चे माल और उत्पादन प्रक्रिया को 
चालू रखने के लिए यातायात के लिए उपयोग में लायी जाने 
वाली भूमि या इससे नष्ट होने वाले प्राकृतिक परिवेश आदि के 
मूल्यों का कोई आकलन नहीं किया जाना उत्पादन के उस 
आधार को ही नकारना था जिस पर श्रम की प्रक्रिया टिकी थी। 
इसी तरह उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग में लायी गयी फसलों या 
डद्भिज पदार्थों, काटे गये जंगलों या नष्ट हुए चट्टानों का न तो 
कोई मूल्यांकन हुआ और न इनके मूल्यांकन की कोई 
विश्वसनीय विधि विकसित की गयी। 

इसलिए कारखानों या उत्पादन प्रक्रिया में लगे श्रमिकों के 
योगदान का मूल्यांकन तो हुआ और इसी से उत्पादन की 
कीमत और 8084 की मात्रा का अनुपात निकाला गया। लेकिन 
इस प्रक्रिया में परोक्ष रूप से होने वाले व्यय या क्षय का कभी 
कोई आकलन नहीं हुआ। एक सरल उदाहरण कोयला का 
लें। जिसके खनन क्षेत्रों के आवंटन की अब बड़े पैमाने पर 
बोली लगायी जाती है। आवंटित कोयले के खनन में प्रत्यक्ष 
श्रम और बिजली एवं ढुलाई पर होने वाले खर्च का आकलन 
तो होता है लेकिन इस खनन के क्रम में खनन क्षेत्र में नष्ट किये 
गये वन, कृषि भूमि या लोगों के विस्थापन से होने वाली क्षति 
का कोई आकलन नहीं होता और न होना संभव है। विस्थापित 
लोगों की मानसिक और शारीरिक यातना के आकलन की कोई 
प्रविधि अब तक विकसित नहीं हो पायी है और न कभी 
विकसित हो पायेगी। 

विकास की जो सुनहरी तस्वीर लोगों के सामने प्रस्तुत की 
जाती है उसके आकर्षण का राज यही है कि उसका कृष्ण पक्ष 
अपरिमेय और ओझल बना रहता है। लेकिन चूंकि यह 


8 सामयिक वार्ता # जुलाई, 205 


अपरिमेय या ओझल बना रहता है इसका यह अर्थ नहीं कि यह 
अपनी कीमत वसूल नहीं करता। इसकी कीमत प्रकृति दूसरी 
तरह से वसूल करती है। वन प्रदेश और कृषि क्षेत्र एवं 
पारंपरिक कृषि चक्र के नष्ट होने का सीधा असर पर्यावरण पर 
पड़ता है। आज संसारभर पर मड़राता पर्यावरण का संकट 
और कुछ नहीं बल्कि विकास के नाम पर जो विनाशलीला 
आदमी चला रहा है उसी का परिणाम है। जब हम आज की 
विकास प्रक्रिया पर इसकी समग्रता में विचार करेंगे तो हमें 
समाजवादी आंदोलन के पतन का कारण भी दिखाई पड़ेगा 
और हम किसी विकल्प की बात भी कर सकेंगे। 

अगर हम अभिव्यक्ति के अलंकरण को नजरअंदाज कर 
दें तो औद्योगिक प्रक्रिया मूलतः किसी प्रकृति जन्य वस्तु का 
मानव श्रम या इतर ऊर्जा के प्रयोग से किसी दूसरी उपभोगी या 
दर्शनीय वस्तु में रुपान्तरण है चाहे यह रुपान्तरण आदिम 

काल में चकमक पत्थर से हस्तपरस बनाना हो चाहे विभिन्न 

अयस्कों का आधुनिक तकनीक और बिजली के प्रयोग से कोई 
यंत्र बनाना। आधुनिक औद्योगीकरण ने इसी प्रक्रिया को 
कल्पनातीत गति और विस्तार दिया है। इस क्रम में पदार्थों और 
ऊर्जा के स्रोतों का सीमाहीन रुपान्तरण किया जाता रहता है। 
पिछली शताब्दी की भारी सफलता ने वर्तमान विकास के 
मसीहों में यह भ्रम भी पैदा किया है कि धरती पर उपलब्ध 
सीमित पदार्थों से असीमित औद्योगिक वस्तुओं का निर्माण 
संभव हैं। 

ऊपर की बातों पर विचार करने से समाजवादी आंदोलन 
के संकट का कारण साफ दिखाई देता है। कच्चे माल की 
आपूर्ति से लेकर औद्योगिक वस्तुओं के लिए बाजार की 
उपलब्धि तक का दायरा उत्पादन में लगे औद्योगिक प्रतिष्ठानों 
के सीमित कार्यक्षेत्र की तुलना में विशाल होता है। उद्योगों पर 
श्रमिकों का अधिकार जो मार्क्सवादी, सिंडिकलिस्ट या गिल्ड 
सोशलिस्टो का (जो सभी विकसित औद्योगिक परिवेश की 
समाजवादी धाराएं थी) मूल लक्ष्य था- औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर 
कब्जा लेकिन औद्योगिक उत्पादन के लिए संसाधन जुटाना 
संसारभर में प्रसार पर निर्भर था। रुस में क्रांति के बाद इस 
जरूरत की पूर्ति के लिए उसका विशाल साम्राज्य उपलब्ध था 
और फिर कृषि का सामूहीकीकरण किया गया। औद्योगीकरण 
के प्रारंभिक दौर में ब्रिटन, फ्रांस, नीदरलैण्ड आदि ने अपनी 
जरूरतों की पूर्ति एशिया, अफ्रिका और अमेरिका में फैले 
उपनिवेशों या साम्राज्य से की। जर्मनी, इटली आदि की 
फासीवादी विचारधारा ने संसारभर पर नियंत्रण का खुला 
अभियान चलाया। 

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद के राष्ट्रवादी उभार से नये और 
पुराने दोनों तरह के पश्चिमी साम्राज्यवाद का अंत हुआ। इसके 
बाद पश्चिमी देशों की तर्ज पर औद्योगीकरण की राह पकड़ चीन 
भारत एवं ब्राजील आदि ने अपने ही देशों के प्राकृतिक एवं 
मानव संसाधन का वैसा ही दोहन शुरू किया जैसा पूर्ववर्ती 


विकास का यही आधार था। लेकिन अब इनके आंतरिक 
संसाधनों की सीमा दिखाई देने लगी है और ये अपेक्षा या कम 
विकसित पर संसाधनों से गो ि अफ्रिका या दूसरे भूभागों में 
साधनों की तलाश में लग गये हैं। कम आबादी और विशाल 
संसाधन वाला देश अमेरिका अभी वैसे संकट से नहीं जूझ रहा 
है जैसा युरोप के पुराने साम्राज्यवादी देश। ऊर्जा के लिए 
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस का महत्व बढ़ जाने से सारी 
दुनिया की निगाह पश्चिम एशिया के इस्लामी देशों पर लगी 
थी। इस भूभाग में पिछली शताब्दी की लूट से ध्वस्त पारंपरिक 
समाज की पृष्ठभूमि में इस्लामी राज्य' जैसे उन्‍्मादी समूह 
अस्तित्व में आये हैं। स्वयं भारत में भूमि अधिग्रहण के कानून 
में ऐसे प्रावधान जोड़ने की कोशिश हक है जिससे किसानों 
और आदिवासी बहुल वन प्रदेशों के लोगों की जमीन, जिसमें 
विपुल खनिज संपदा है, मनमाने ढंग से औद्योगिक और 
व्यवसायी प्रतिष्ठानों के हवाले किया जा सके। एक तरह से 
लोगों के जीवन में एक प्रलयकारी भूचाल आ रहा है। 

कुल मिलाकर भारी उद्योग आधारित समाजवादी परिवर्तन 
का जो दृष्टिकोण उन्नीसवीं और बीसवीं सदी में विकसित हुआ 
था अब नकारा साबित हो रहा है। इससे एक ओर 
अधिनायकवाद और सामाजिक श्रृंखलन का खतरा पैदा हुआ 
है तो दूसरी ओर पर्यावरण का संकट-जो अंततः सभी तरह के 
जीवन पर खतरा है। अब यह खतरा सिर्फ कल्पना और 
किताबों की बात नहीं है। पिछले दिनों में हम लोग इसका 
प्रत्यक्ष दर्शन हफ्तों जारी धुंध, बेमौसमी बरसात और भारी 
हिमपात के रूप में कर रहे हैं। हमारे लिए समाजवाद अब 
सिर्फ जीवन को समता के आधार पर संवारने का उद्देश्य नहीं 
रह गया है बल्कि पर्यावरण के संकट से मानव जीवन और 
प्रकृति को बचाने की मुहिम भी बन गया है। तत्काल हमारे 
सामने दो चुनौतियां हैं: ) किसानों और जनजातीय समूहों की 
जमीन पर उनके हक की रक्षा और (2) पर्यावरण की रक्षा। 
इस दिशा में जमीनी आधार पर प्रदूषण से मुक्त आजीविका के 
नये तरीकों का अन्वेषण और उनका विकास जो धीरे-धीरे 
वर्तमान कारपोरेटी ढंग के विकास का स्थान ले प्रकृति और 
मनुष्य के बीच की पारंपरिकता को पुनर्स्थापित कर एक नया 
समतामूलक समाज का निर्माण कर सके। इस दिशा में 
संक्रमण छोटे दायरे में आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को 
जीवित करने की पहल से शुरू हो सकती है। हमारी राजनीति 
का यह एक आधारभूत मुद्दा होगा। 

इस दिशा में . उन संघर्षों को तेज करना होगा जो 
किसानों और आदिवासियों की जमीन और जंगल पर अधिकार 
के लिए चल रहें 2. पर्यावरण की रक्षा के लिए वर्तमान 
औद्योगीकरण के विकल्प में पारंपरिक जैविक कृषि और कुटीर 
उद्योगों को विकसित और प्रोत्साहित करना होगा। इनसे न 
सिर्फ प्रदूषण से मुक्त जीवन की संभावना बढ़ेगी बल्कि लघु 
मानव समुदायों की स्वायत्तता को भी बल मिलेगा। इसी आधार 


साम्राज्यवादी शासन में होता था। इन देशों के तेज औद्योगिक _पर भविष्य का समतामूलक समाज विकसित होगा। ___ ड्नदेशो तेज औद्योगिक पर भविष्य का समतामूलक समाज विकसित होगा। 
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जी एम फसलें और उनके दुष्परिणाम 


डॉ. रामप्रताप गुप्ता 


पिछले दिनों भारत सरकार की जेनेटिक इंजीनियरिंग, अप्रेजल 
समिति द्वारा भारत में यहाँ की 2 प्रमुख फसलों की जीन 
संशोधित (जीएम) किस्म की फसलों के फील्ड ट्रायल की 
अनुमति प्रदान की गयी है। इसी अनुमति के संदर्भ में पूछे गए. 
प्रश्नों का उत्तर देते हुए पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावेड़कर ने 
बताया कि जीएम फसलों के द्वारा मिट्टी, मानव स्वास्थ्य और 
पर्यावरण को हानि पहुँचाने के कोई प्रमाण नहीं है। श्री 
जावेडकर ने किस आधार पर यह कहा, यह उन्होंने स्पष्ट नहीं 
किया। अफसोस की बात तो यह है कि देश के 60 प्रतिशत 
कृषकों के हित और मिट्टी, मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव जैसे 
गंभीर विषय के संदर्भ में न तो संसद में बहस हुई और न ही 
किसी सदस्य ने कोई पूरक प्रश्न ही पूछा। जिन 2 फसलों के 
जीएम बीजों के फील्ड ट्रायल की अनुमति दी गई है, वे इस 


केवल एक ही बार फसल ली जा सकती है, प्राप्त फसल को 
बीजों के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, इन्हें बोया जाय 
तो या तो उगेंगे ही नहीं या उग गए तो भी पौधे मरे-मरे होंगे 
इन जीएम फसलों के अपनाने का सीधा-साधा अर्थ यह हुआ 
कि किसान को प्रतिवर्ष बीज कंपनियों से मनमाने दुगुने-तिगुने 
दामों पर खरीदने होंगे। इस तरह किसानों के शोषण का एक 
नया माध्यम विकसित हो जाएगा और बीच कंपनियों का 
खजाना वर्ष दर वर्ष भरता जाएगा। किसानों के लिए तो 
ताजिन्दगी की गुलामी हो जायेगी। 

सबसे बड़ा प्रश्न तो यह हैं कि भारत को जीएम फसलों 
की आवश्यकता ही क्यों है? हमारे राजनीतिज्ञों की धारणा तो 
यह है कि अमेरिका हमसे हर दृष्टि से श्रेष्ठ है और उसका 
अनुसरण हमारे लिए हितकर होगा। अब तक हर बात में भारत 


प्रकार है, कपास, चावल, अरंडी, गेहूं, मक्का, मूँगफली, 
आलू, जवार, बैंगन, सरसों, गन्ना और चना है। ये सभी 
भारत की प्रमुख फसलें हैं। प्रश्न यह है कि इन सभी फसलों 
की जीएम फसलों की भारत में उपर्युक्त की जाँच की 
आवश्यकता ही क्यों पड़ गई। इसमें से अनेक सरसों, चना, 
कपास का उपयोग मनुष्य के साथ-साथ पशुओं के लिए भी 
किया जाता है। विश्व के अनेक राष्ट्रों के द्वार इनके उपयोग से 
मानव स्वास्थ्य और मिट्टी पर प्रतिकूल प्रभाव पाया गया है। 
श्री जावड़ेकर ने राज्यसभा में दावा कर जीएम फसलों में 
अनेक विशेषताएँ बताई, इनका प्रतिहेक्टर उत्पादन अब तक 
प्रयुक्त किस्मों की तुलना में अधिक होता है, इन पर खरपतवार 
नाशक दवाओं का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इनमें फसलों 
में होने वाली बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक शक्ति होती है, सूखे 
की स्थिति में भी इनका उत्पादन प्रतिकूल प्रभावित नहीं होता 
है। ये जल्दी बढ़ती हैं और उत्पादन भी अधिक देती है। 
अधिक उत्पादन से देश में व्याप्त कुपोषण से भी मुक्ति मिल 
सकेगी। मंत्रीजी ने यह भी बताया कि राष्ट्र के व्यापक हित में 
इन फसलों की भारत में खाद्यान्न सुरक्षा, कृषि शास्त्र की दृष्टि से 
उपयुक्तता की जाँच की जाएगी। प्रायः व्यावसायिक निगम लाभ 
के लालच में इनके गुणों को तो बढ़-चढ़ कर बताते हैं, परन्तु 
प्रतिकूल प्रभावों को छिपा जाते हैं, अतः भारत सरकार को तो 


और अमेरिका की तुलना होती आयी है परन्तु वे इस पर कतई 
ध्यान नहीं देते कि अमेरिकी सरकार तो किसानों के एक बड़े 
वर्ग को इसलिए करोड़ों डालरों का अनुदान देती है ताकि वे 
अपनी भूमि पर खेती न करें, वह इसलिए कि अगर वे 
उत्पादन करते है तो प्रसंकरण करने वालों, विक्रय करने वालों 
के स्टॉक की कीमतें कम न हों जाय और उन्हें नुकसान न हो। 
भारत में तो किसान एक उपेक्षित वर्ग है, वर्ष दर वर्ष राष्ट्रीय 
आय में उसका हिस्सा गिरता जा रहा है। दिनोंदिन कृषि 
अत्यन्त महँगे आदानों जैसे रसायनिक खाद, खरपतवारनाशक 
और खेती में लगने वाले कीड़ों आदि को नष्ट करने वाली 
दवाओं के कारण महँगी होती जा रही है। इन परिस्थितियों में 
भी उन्होंने कभी जीएम फसलों की खेती करने की माँग नहीं 
की। सरकार स्वयं ही विदेशी जीएम फसलों के बीजों की 
उत्पादक कंपनियों के दबाव में इनकी खेती को प्रोत्साहित 
करना चाहती है और उसने इस दिशा में प्रथम कदम के रूप में 
इनके फील्ड ट्रायल की अनुमति दी है। भारत वर्तमान में माँग 
की तुलना में अधिक अनाज, सब्जियों का उत्पादन कर रहा 
है, निर्यात कर रहा है। भारत में व्याप्त कुपोषण को दूर करने 
के लिए माँग में वृद्धि होनी चाहिए। इसीलिए सरकार गरीबी 
की रेखा के नीचे के लोगों को नाम मात्र की कीमत पर खाद्यात्र 
दे रही है। परन्तु हाल ही में आए एक अध्ययन के अनुसार 


अत्याधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जीएम 
फसलों के बीजों के जीन्स परिवर्तन करते रहते हैं जिसके कारण 
होने वाले गुणों में परिवर्तन मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव 


इस कार्यक्रम में लीकेज की मात्रा 46.7 प्रतिशत है। 
आवश्यकता है इस लीकेज को समाप्त करने की, न कि जीएम 
फसलों के उत्पादन की अनुमति देने की। उन फसलों की खेती 


डालता है, फिर ये बीज टर्मिनेटर बीज होते हैं अर्थात इनसे कीआवश्यकता ही कहाँहैं/ | || || 
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प्रश्न तो यह उठता है कि जीएम फसलें प्रकृति में हस्तक्षेप 
हैं और प्रकृति किस सीमा तक इस हस्तक्षेप को बर्दाश्त करेगी। 
क्या भारत सहित विश्व के कृषक उस स्थिति में पहुँच गए हैं 
जबकि उन्हें ज्ञान और कुशलता के लिए विशाल कंपनियों पर 
निर्भर रहना पड़े, उन विशाल कंपनियों पर जो किसानों के हित 
की अपेक्षा रात-दिन अपने लाभ में वृद्धि की कोशिशों में लगी 
रहती हैं। अपने लाभ में वृद्धि के लिए भले ही उन्हें मानव 
समुदाय को हानि पहुँचाने वाले कदम क्यों न उठाना पड़े ? 
खाद्य सुरक्षा के नाम पर भारत सरकार अंततः ऐसी कंपनियों 
को जैसे मोन्सेन्टो, डूपांट, लैण्ड ओ लेक्स, (अमेरिकन) सी- 
जेन्टा, (स्विट्जरलैण्ड), बेयर क्राप साईँस (जर्मनी) साकटा 
(जापान) डीएलएफ ट्रीटोलियम (डेन्मार्क) आदि बीज 
कंपनियों के बीजों को भारत में प्रवेश देना पड़ा। इन कंपनियों 
के बीजों का अर्थ किसानों को ताजिन्दगी शोषण का शिकार 
होना है। ऐसा कैसे होता है, हम मोन्सन्टो के बीजों को केवल 


परिणामों को देखकर ही आगे इस दिशा में नहीं बढ़ना था, 
सोचना था। हमारे राजनीतिज्ञों को सचेत हो जाना था, उनकी 
आँखें खुल जानी थी और उन्हें हमारे परम्परागत बीजों की 
श्रेठ्ठता को देखते हुए नये जी एम बीजों की दिशा में बढ़ने की 
ओर सोचना भी न चाहिए था। लेकिन इन कंपनियों के 
मालिकों की चिकनी-चुपड़ी बातों और गलत दावों के चक्कर में 
आकर उसने फील्ड ट्रायल की अनुमति दे दी है, जो इनके 
व्यापक प्रवेश की प्रथम सीढ़ी का कार्य करेगी। 

जीएम फसलों का यूरोपीय राष्ट्रों में भी विरोध हो रहा है। 
वहाँ के एव्टिविस्ट संगठनों ने सर्वप्रथम सन्‌ 990 में दावा 
किया कि जीएम फसलों से प्राप्त खाद्यात्रों का उपयोग स्वास्थ्य 
के लिए खतरनाक है। साथ ही इनकी खेती अन्य फसलों एवं 
उनके बीजों को हानि पहुँचाती है। शीघ्र ही अन्य संगठनों द्वारा 
भी इनका विरोध किया जाने लगा जो पूरे यूरोप में फैल गया। 
स्वयं अमेरिका के निकट का राष्ट्र मेक्सिको में, जो कभी विश्व 


एक बार ही बो सकने के उदाहरण से स्पष्ट कर चुके हैं। फिर 
इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बीज बाजार पर एकाधिकार है। 
इनके कारण भारतीय किसानों के सवियों में प्राप्त कृषि कौशल 
का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। भारत वर्तमान में न केवल 
अपनी आवश्यकता के अनुरूप बीजों का उत्पादन ही नहीं कर 
रहा है बल्कि अन्य राष्ट्रों को निर्यात भी कर रहा है। ऐसे में जी 
एम आधारित फसलें बोकर कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा बताए 
खतरों को मोल लेने की आवश्यकता ही कहाँ है? मुख्य 
आवश्यकता तो वर्तमान में भारत द्वारा निर्यात किए जा रहे 
अनाज को निर्यात के स्थान पर भारत के कुपोषितों, गरीबों तक 
पहुँचाने की है। 

भारत सरकार ने जी एम बीजों के परीक्षण के तौर पर 
सर्वप्रथम कपास के जी एम बीजों की खेती की इजाजत दी थी, 
जिसे बीटी कॉटन कहा जाता है। इनके बीजों के उत्पादक 
कंपनियों, विशेषकर मोन्सेन्टो का दावा था कि इनकी खेती में 
महंगी कीटाणुनाशक दवाओं के उपयोग की आवश्यकता ही 
नहीं पड़ेगी और प्रति एकड़ उत्पादन भी अधिक प्राप्त होगा। 
परन्तु इनकी खेती करने वाले किसानों का अनुभव रहा कि न 
केवल अपेक्षित उत्पादन प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि साधारण 
कीटाणुनाशक दवाओं के स्थान पर महंगी और विशिष्ट श्रेणी 
के कीटाणु नाशक दवाओं का उपयोग करना पड़ा। साथ ही 
विशिष्ट श्रेणी और महँगे खाद का उपयोग करने से खेती की 
लागत तो बढ़ गई परन्तु उत्पादन नहीं बढ़ सका। कृषि की 
लागत बढ़ जाने तथा अपेक्षित उत्पादन वृद्धि न होने से अनेक 
कृषक ऋण के जाल में फँस गए और उसे चुका पाने का कोई 
रास्ता नहीं सूझने से आत्महत्या तक करनी पड़ी। सन्‌ 202 
में ही प्रति लाख कृषकों पर .4 से .8 कृषकों को आत्महत्या 
करनी पड़ी। देश में पहली जी एम फसल की खेती के 


को मक्का निर्यात करता था, जी एम फसलों की खेती शुरु 
करने के बाद कुछ वर्षों में ही उत्पादन गिर गया। अमेरिकी 
वैज्ञानिक कहने लगे कि मक्का की जड़ों में लगने वाले कीड़ों में 
अब रसायनों के प्रति प्रतिगेधक शक्ति विकसित हो गई है और 
उससे मक्का का उत्पादन गिर गया है। जो भी हो, यह हो ही 
गया कि मक्का का निर्यात करने वाला राष्ट्र अब आयातक बन 
गया। भारत को ऐसे अनुभवों से सीख लेना चाहिए था। 
यूरोपियन यूनियन ने तो जी एम फसलों की खेती पर प्रतिबंध 
लगा दिया है। 

जिन राष्ट्रों ने जी एम बीजों के प्रयोग की अनुमति दी है, 
वहाँ की सरकार ने कुछ वर्षों के प्रतिकूल अनुभव के पश्चात्‌ 
वापस परम्परागत बीजों से खेती करना चाहा, तो ऐसा संभव 
नहीं हो सका। उन्होंने पाया कि जिस भूमि पर जी एम बीजों से 
फसलें उगाई जाती थी, उस भूमि पर वापस परम्परागत बीजों 
से खेती करना संभव नहीं रहा, वे या तो उगते ही नहीं और उगे 
तो पीले पीले हो जाते हैं और उत्पादन काफी कम हो जाता है। 
ऐसी स्थिति में मोन्सन्टो कंपनी ने किसानों से कहा कि अब 
किसान उसके द्वारा विकसित नये बीजों, बुल गार्डस द्वितीय का 
उपयोग करें, जो जड़ों में लगने वाले कीड़ों के नाश की शक्ति 
रखता है। अर्थ यह हुआ कि किसान महँगे दामों पर जी एम 
खेती करें, कुछ वर्ष बाद पौधे में लगने वाले कीड़े, गेग प्रयुक्त 
कीटाणु नाशक दवाओं के प्रति प्रतिरोधक शक्ति विकसित कर 
लेंगे। ऐसे में कंपनी आएगी और कहेगी कि उसने अधिक 
प्रभावी कीटाणु नाशक दवा बना ली है और किसान अत्यन्त 
महँगे दामों पर खरीदें। किसानों को शोषण के फंदे में फंसाने 
का क्या बेहतर तरीका है। 

अनेक विशेषज्ञों की स्पष्ट मान्यता है कि भारत जैसे राष्ट्र 
को परपरागत बीजों से खेती कर अपनी आवश्यकता की पूर्ति 
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के साथ-साथ निर्यात भी कर रहा है, उसे जी एम बीजों की 
उत्पादक कंपनियों के जी एम बीजों के फंदे में नहीं फंसना 
चाहिए अन्य राष्ट्रों का अनुभव भी इसी दिशा में संकेत कर रहा 
है। भारत में कुपोषण के शिकार करोड़ों लोगों को इससे मुक्त 
कराने के लिए आवश्यकता उत्पादित अनाज का समुचित 
वितरण ही है। जी एम बीजों से खेती से संबंधित सबसे बड़ी 
समस्या तो यह है कि किसानों को जीएम बीजों, उनकी लंबे 
समय तक खेती के दुष्प्रभावों इनके माध्यम से बीज कंपनियों के 


सतत शोषण की प्रक्रिया आदि के बारे में कुछ मालूम नहीं है। 
यही कारण है कि भारत सरकार द्वारा 42 प्रमुख फसलों की 
फील्ड ट्रायल की अनुमति के पश्चात्‌ देश में कोई हो हल्ला नहीं 
मचा। केवल कुछ संगठनों जैसे ग्रीन एक्टिविस्ट ने इनका 
विगेध किया। हमें यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि जी 
एम बीज से वैज्ञानिक आधार वाले और किसानों के लिए 
हितकारी न होकर केवल बीज कंपनियों के तिजोरिया भरने के 
माध्यम है। 


कानून के बावजूद शिक्षा की बदहाली 


अनिल सदगोपाल 


शिक्षा का अधिकार कानून-2009 को लागू हुए 5 
साल हो गए हैं। जब इसे संसद ने हरी झंडी दी थी, तब 
सभी विपक्षी राजनीतिक दलों, अग्रणी बुद्धिजीबियों और 
खासकर अंतरराष्ट्रीय एनजीओ ने इसका आंख मूंदकर 
यशगान किया था और अभी भी कर रहे हैं। लेकिन आज 
कानून के तथाकथित 'असफल ' क्रियान्वन का भ्रामक 
शोर मचा हुआ है। आंकड़ों के अंबार लगा दिए गए हैं। 
पेयजल, टॉयलेट व अन्य जरूरी सुविधाओं की कमी तो 
आम बात है। लाखों शिक्षक-पद खाली पड़े हुए हैं, जो नए 
शिक्षक ठेके पर नियुक्त हुए हैं वे या तो मानक प्रशिक्षण के 
बगैर हैं या पूर्णत: अप्रशिक्षित हैं। बमुश्किल दस फीसदी 
स्कूल कानून के तयशुदा लेकिन बेहद घटिया मानदंडो 
तक पहुंच पाए हैं। 

बहरहाल, यह कोई नहीं बता रहा कि इस बदहाली का 
कारण क्रियान्वन कौ “असफलता” कतई नहीं है। वरन 
कानून के संविधान-विरोधी और शिक्षा-विरोधी खाके व 
प्रावधानों के 'सफल' क्रियान्वन का ही दुष्परिणाम है। या 
यूं कहें कि यदि कोई चाहे, तो भी वह इस कानून के घटिया 
शैक्षिक मानदंडों एवं निजी स्कूलों की तुलना में सरकारी 
स्कूल व्यवस्था के प्रति भेदभाव बरतने वाले प्रावधानों के 
चलते गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का इंतजाम कर ही नहीं सकता। 

दरअसल, जब यह कानून संसद में था तभी से शैक्षिक 
हकों की लड़ाई लड़ने वाला एक संगठन शिक्षा अधिकार 
मंत्र दमखम से दावा कर रहा है कि इसका असली एजेंडा 
बच्चों को शिक्षा का हक देने का नहीं बल्कि कॉरपोरेट 
घरानों, एनजीओ एवं धार्मिक संगठनों को शिक्षा का धंधा 
चलाने और मुनाफाखोरी का हक देने का है। एक ओर, यह 
कानून सरकारी स्कूल व्यवस्था को घटिया मानदंडों ब 
भेदभाव पर खड़ी की गई बहुपरती स्कूल व्यवस्था के 


सहारे बर्बाद करने, उसके शिक्षकों से इसकी धारा 27 के 
अनुसार लगातार गैर-शैक्षणिक काम करवाने एवं अंततः 
सार्बजनिक शिक्षा के विचार को ही खत्म करने पर उतारू 
है। दूसरी ओर निजी स्कूलों को बेलगाम फीस बढ़ाने और 
विभिन्‍न जरियों से पालकों को लूटने की छूट देता है। 
विडंबना है कि कानून के चलते निजी स्कूलों के शिक्षकों 
से गैर-शैक्षणिक काम भी नहीं लिया जाता। इस तरह 
कानून सरकारी स्कूल व्यवस्था की गुणवत्ता गिराने और 
निजीकरण-बाजारीकरण की रफ्तार तेज करने में 'सफल' 
हुआ है। कानून के “कॉरपोरेटी ' चरित्र का पर्दाफाश करते 
हुए वर्ष 2009 में ही संगठन ने प्रधानमंत्री-राष्ट्रपति को 
ज्ञापन दिए, धरने किए, इसकी प्रतियां जलाई और संसद 
तक रैलियां निकाली | लेकिन राजसत्ता के कान पर जूं तक 
नहीं रेंगी। सरकार-एनजीओ की सांठगांठ के कारण जनता 
भी इस हकीकत को नहीं समझ पाई। 

पिछले पांच सालों में आंध्र प्रदेश , उत्तराखंड, कर्नाटक, 
तेलंगाना, दिल्‍ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान आदि 
राज्यों में लगभग एक लाख स्कूल बंद किए जा चुके हैं या 
बंद किए जा रहें हैं। इसके फलस्वरूप निजी स्कूलों की 
दर्ज संख्या में चार गुना बढ़ोत्तरी हुई है। कानून में फीस 
नियमन का कोई प्रावधान नहीं रखा गया, स्कूल मालिकों ने 
विभिन्‍न बहानों से मनमानी फीसें वसूली, पालकों को निजी 
प्रकाशकों की घटिया पुस्तकें एवं महंगे बस्ते, स्कूल यूनिफार्म, 
टाई, मौजे, जूते आदि खरीदने के लिए मजबूर किया गया। 
इसके बावजूद सरकारें तमाशबीन बनी रहीं। 

निजीकरण-बाजारीकरण की रफ्तार तेज करने के 
लिए अब सभी सरकारें 'पीपीपी' (पब्लिक प्राइवेट 
पार्टनरशिप) के महामंत्र का इस्तेमाल कर रही हैं। बुहन्मुंबई 
महानगरपालिका ने अपने सभी 74 स्कूलों को “पीपीपी' 
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के तहत नीलाम करने का फैसला किया है। विगत दिलों में 
मध्य प्रदेश सरकार ने भी इसी तर्ज पर प्रदेश के लगभग १. 
22 लाख स्कूलों को निजी हाथों में सौंपने का मन बना 
लिया है। इसका पायलट प्रोजेक्ट एक जिले से जल्द ही 
शुरू होने वाला है। जाहिर है कि जब स्कूल निजी हाथों में 
चले जाएंगे तो फीसों में मनमानी बढ्ेत्तरी होगी व स्कूलों 
की जमीनें भी रीयल एस्टेट का बाजार बन जाएंगी। 
आखिरकार कानून का मकसद भी यहीं है। गौरतलब है 
कि शिक्षा के अधिकार के बहाने बनाया गया कानून 
सार्वजनिक स्कूल व्यवस्था को बर्बाद करने और बेचने की 
इजाजत देता है। 

निजी स्कूलों में वंचित वर्ग के बहाने '25 फीसदी 
कोटे” का कानूनी प्रावधान कॉरपेरेट-एनजीओ को फीस 
प्रतिपूर्ति हेतु 'पीपीपी ' के तहत सार्वजनिक धन स्थानांतरित 
करने वाला झुनझुना है, ताकि जनता एकजुट होकर इसका 
विरोध न कर सके। निजी स्कूलों की दर्ज संख्या के 
आंकड़ों के अनुसार वंचित वर्ग के बमुश्किल 6-7 फीसदी 
बच्चे ही दाखिला ले सकते हैं। शेष 90 फीसदी से अधिक 
सरकारी स्कूलों में ही जाएंगे। लेकिन '25 फीसदी कोटे' 
के इस भ्रमजाल के कारण जनता भी दो हिस्सों में बंट गई 
है। मुट्ठी भर पालक जिनके बच्चे बाहर रह गए, उनको भी 
यह आस लगी है कि कभी न कभी तो उनके बच्चों का भी 
नंबर आ जाएगा। यही कारण है कि राजनेताओं, शिक्षा 
प्रशासकों, मीडिया, बुद्धिजीवियों, एनजीओ आदि के लिए 
यह कानूनी झुनझुना शिक्षा के अधिकार का पर्याय बन 
गया। इसके बावजूद अब जनता कानून की असली मंशा 
को समझने लगी है। इसलिए यह मांग दोबारा जोर पकड़ 
रही है कि “राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो संतान, 
सबको शिक्षा एक समान।' 


आर्यकल्प 


(विचार, साहित्य और कला की पत्रिका) 


कार्यकारी सम्पादक : लोलार्क द्विवेदी 


सम्पर्क 

बी. 2/43 ए, भदैनी, वाराणसी-224004 
मोबाइल- 09839575796 

ई- 9/9/8॥08५8॥00.007 


भारत को मृत्युदंड 
समाप्त करना चाहिए 


एन जयराम 


“कुल मिलाकर यह देश अहिंसा के सिद्धांत में विश्वास 
करता है। यह इसकी प्राचीन परंपरा रही है, और हालाँकि 
लोग वास्तविक व्यवहार में इसका अनुकरण नहीं करते, 
फिर भी वे नैतिक आदेश के रूप में अहिंसा के सिद्धांत से 
निश्चित रूप से जुड़े रहते हैं, जिसका उन्हें उतना पालन 
करना चाहिए, जितना वे कर सकते हैं, और मैं सोचता हूँ कि 
इस देश के लिए मृत्युदंड को पूर्णतया खत्म करना समुचित 
होगा।' 

(भारत के प्रथम कानून मंत्री एवं संविधान के प्रमुख 
शिल्पी डॉ. बी.आर. अंबेडकर-राइटिंग एंड सीचेन. 
वाल्यूम-3, पृ. 639, महाराष्ट्र सरकार प्रकाशन) 

अभी तक कल १40 देशों ने मृत्युदंड को कानून में 
अथवा व्यवहार में खत्म कर दिया है। इसमें से 98 देशों ने 
सभी अपराधों के लिए खत्म कर दिया है, सात ने सामान्य 
अपराधों के लिए और शेष ने पिछले कई वर्षो से यह दंड 
नहीं दिया, इसलिए मानवाधिकार संगठन, एमनेस्टी 
इंटरनेशनल ने व्यवहार में यहाँ से खत्म मान लिया है। 

बेलारूस को छोड़कर सभी यूरोपीय देशों ने कानून 
अथवा व्यवहार में इसे खत्म कर दिया है। लैटिन अमेरिका 
'के अधिकांश देशों ने इसे खत्म कर दिया है तथा खत्म करने 
बालों में अफ्रीकी देशों की संख्या बढ़ रही है। सामान्य 
धारणा के विपरीत अनेक इस्लामिक राष्ट्र एवं अल्बातिया 
से लेकर उजबेकिस्तान तक अनेक प्रभावी मुस्लिम आबादी 
बाले देशों ने मृत्युदंड खत्म कर दिया है। एशिया में ही 
मृत्युदंड के समर्थक देश बड़ी संख्या में हैं, हालाँकि दो देशों 
नेपाल एवं भूटान ने दिखा दिया है कि कैसे एकदम से 
मृत्युदंड को खत्म किया जाए। कंबोडिया और तिमोर लेसे 
(पूर्वी समोर, जिसने 975 में इंडोनेशिया के कब्जे के बाद 
अपना त्रासद स्वतंत्रता संग्राम लड़ा और 2002 में संप्रभु 
राष्ट्र बन गया) ने अपना संविधान संयुक्त राष्ट्र की सहायता 
से लिखा और संयुक्त राष्ट्र संघ की राय मृत्युदंड के विरूद्ध 
स्पष्ट है, इसलिए ये अपने संविधान में शामिल करने से 
स्वत: ही बच गए। 

भारत उन अट्ठावन देशों में से एक है, जहाँ मृत्युदंड 
हि>33-----32:33-3-:3----तह कायम है। मृत्युदंड को बनाए रखने वाले देशों में न केवल 
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सऊदी अरब, ईरान एवं चीन जैसे देश शामिल है, जो 


सरकार ने उसके परिवार को सूचित नहीं किया, परिवार 


प्रतिवर्ष बड़ी संख्या भी मृत्युदंड दे रहे हैं, बल्कि अमरीका 
और जापान जैसे लोकतांत्रिक देश में शामिल हैं। हालाँकि 
यूनाइटेड स्टेट के 8 राज्यों एवं डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया 
ने इसे खत्म कर दिया है तथा कई अन्य देश ऐसे हैं, जिन्होने 
दशकों से कोई मृत्युदंड नहीं दिया है। 

हालाँकि भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पी डॉ. बी. 
आर. अंबेडकर ने मृत्युदंड का विरोध किया, लेकिन इस 
मुद्दे पर सहमति नहीं बनी। आजाद होने के बाद ही 
संविधान अंगीकार किए जाने के थोड़े दिन पहले ही महात्मा 
गाँधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को उनके मत के विरुद्ध 
फाँसी की सजा दी गई थी। हालाँकि इस सजा का विरोध 
गाँधी जी के पुत्र देवदास एवं गाँधी जी के अत्यंत करीबी 
सहयोगी महादेव देसाई के पुत्र एवं प्रसिद्ध गाँधीवादी 
नारायण देसाई ने किया। 

इस समय भारत में 400 से ज्यादा लोग मृत्युदंड की 
प्रतीक्षा में हैं। वचन सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के मामले 
में सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी “मानव जीवन की 
प्रतिष्ठा के लिए वास्तविक एवं स्थाई अवधारणा यह है कि 
कानूनी उपकरण के माध्यम से जीवन लेने का प्रतिरोध हो, 
यह कार्य “विरले मामले' (रेयरेस्ट ऑफ द रेयर) को 
छोड़कर न किया जाए, जहाँ सभी वैकल्पिक रास्ते निःसंदेह 
बंद हो गए हों। ' रेयरेस्ट ऑफ द रेयर' के लिए निर्देशों का 
उल्लंघन भारतीय अदालतों द्वारा अनेक बार हुआ है। इसमें 
सर्वोच्च न्यायालय भी शामिल है। यहाँ तक कि इसने 
निचली अदालों के आदेश को निरस्त करते हुए दण्ड की 
सजा बढ़ाकर मृत्युदंड किया है। 

अफसोस है कि कश्मीरी अफजल गुरु के मामले को 
निपटाने में भी भारतीय अदालतों ने अपनी सही भूमिका का 
निर्वाह नहीं किया। अफजल गुरु को भारतीय संसद पर 
200) में हुए हमले के मामले में दोषी करार दिया गया था, 
इस पर अनेक महत्वपूर्ण सवाल थे, लेकिन फरवरी 205 
में उसे गोपनीय तरीके से तिहाड़ जेल में फाँसी पर लटका 
दिया गया। अनेक प्रतिष्ठित न्‍्यायविद्‌, शिक्षाविद्‌ एवं 
शीर्षस्थ पत्रकारों, जिसमें नंदिता हस्कर, इंदिरा जय सिंह, 
के.जी. कननाविरन, अरूँधती राय, प्रफुल्ल विदवई एवं 
निर्मलांग्शु मुखर्जी शामिल है, ने इस मामले को निपटने में 
अदालतों एवं अन्य पदाधिकारियों द्वारा की गई चूकों पर 
विस्तार से लिखा है। सवोच्च न्यायालय ने कहा, समाज की 
सामूहिक चेतना तभी संतुष्ट होगी जब अफजल गुरु को 
मृत्युदंड दिया जाए।' विचित्र बात है कि न्यायालय कानूनी 
बिंदुओं को आधार बनाकर निर्णय पर पहुँचने के बजाय 


को शव देने से इंकार किया और उसका अंतिम संस्कार नहीं 
'किया। इस बात की भी व्यापक निंदा की गई। 

अफजल गुरु दूसरा व्यक्ति है- जिसे भारत सरकार द्वारा 
गोपनीय तरीके से फाँसी दी गई। इसके पूर्व नबंबर 202 में 
25 वर्षीय अजमल कसाब को गोपनीय तरीके से फाँसी दी 
गई थी। अजमल कसाब मुंबई हमले का एक मात्र 
पाकिस्तानी गवाह था। इस हमले में 70 लोग मरे थे और 
300 लोग घायल हुए थे। कसाब को इस तरह बिना पूर्व 
घोषणा के चुपचाप फाँसी देकर भारत ने पाकिस्तान के 
खिलाफ एक प्रमुख गवाह खो दिया, जिसका उपयोग मुंबई 
हमले के मास्टर माइंड कहे जाने वाले हाफिज सईद के 
खिलाफ किया जा सकता था। 

इसके विपरीत एक उदाहरण सही सजा का भी है। 
गुजरात में 2002 में नरौदा पटिया हिंसा के मामले में आरोपी 
माया कोडनानी, बाबू बजरंगी और तीस अन्य लोगों के 
मामले में विशेष न्यायाधीश ज्योत्सना याग्निक ने आजीवन 
कारावास की भी सजा दी, जबकि इसमें भी 97 लोग मरे थे। 
सजा सुनाते समय विशेष न्यायाधीश ने मृत्युदंड देने से 
इंकार कर दिया और कहा कि यह “मानव मर्यादा का 
अवमूल्यन है!। 

गुजरात में 2002 में भयानक अपराध के दोषी व्यक्तियों 
की अतन्तर्निहित मर्यादा बची रह जाती है और उन्हें मृत्युदंड 
नहीं मिलता है। ऐसा लोग भारत में कुछ ही लोगों को मिलता 
है। सहिष्णुता की संस्कृति से बँधे रहने के बावजूद यहाँ 
गहरी असहिष्णुता तथा दंड एवं सुधार के प्रति 
संरचनाविहीन महत्वकालीन प्रवृति भी है। 

ऐसे व्यक्तियों के बारे में, जिन्हें मृत्युदंड से बरी कर 
जीने, पश्चाताप एवं सुधार का मौका दिया जाता है, समाज 
के अधिकांश लोगों को कुछ पता नहीं है। भारत में मीडिया 
में मृत्युदंड के बारे में जब भी बहस की जाती है, नकारात्मक 
टिप्पणियों की मात्रा ही अधिक होती है। 

मृत्युदंड खत्म करने के पक्ष में कई तर्क हैं। 
यह अपराध को कम करने का कार्य नहीं करता। मृत्युदंड 
खत्म करने वाले यूरोप एवं इसे बनाए रखने वाले यूनाइटेड 
स्टेट तथा यूनाइटेड स्टेट में भी खत्म करने वाले राज्यों एवं 
बनाए रखने वाले राज्यों में हो रहे अपराध का तुलनात्मक 
आंकड़ा देखने से यही सिद्ध होता है। प्रोफेसर फ्रैंकलिन 
जिमिरिंग, जैफ्री फैगन एवं डोनाल्ड जानसन ने लगभग 
समान आबादी एवं समान संपन्‍तता स्तर वाले दो शहरों 
हांगकांग एवं सिंगापुर का तुलनात्मक अध्ययन किया और 
यह दिखाया कि मृत्युदंड के समाप्त होने से अपराध में कोई 


'सामहिक चेतना'परविचार करे ।  छछछछछछछछछआछछछछ ऊछछछ 
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वृद्धि नहीं हुई। 

एक बार किसी अपराधी को मृत्युदंड दे दिया जाता है तो 
फिर उसकी जिंदगी लौटाई नहीं जा सकती है। भारत सहित 
दुनिया के प्रत्येक क्षेत्र में अनेक मामलों में न्यायपालिका 
एबं कार्यपालिका के संयुक्त विफलता के कारण मौत की 
सजा दी जाती रही है। गृहमंत्री एवं अन्य अधिकारी बड़े 
अपराधों के बाद प्राय: दबाव में आ जाते हैं, लोगों की मांग 
के सामने घुटने टेक देते हैं और अपराधियों के प्रति और 
ज्यादा सख्त हो जाते हैं। थोड़ा ठहरकर न तो अपराध के 
कारणों के बारे में सोचते हैं न ही उसे समय के साथ 
धैर्यपूर्वक नियंत्रित करने के बारे में जरुरत समझते हैं। 

मृत्युदंड पर होने बाली बहसें प्राय: अपराध करने वाले 
के जीवन की तुलना में, उत्पीड़ित के अधिकार की पूरी 
तरह बेढंगी अवधारणा पर टिकी होती हैं। भारत में विशेष 
रुप से पिछले कुछ वर्षो में जब भी शहरी क्षेत्रों में बलात्कार 
जैसी भयानक घटनाएं होती हैं, मीडिया, विशेष रूप से 
इलेक्ट्रानिक मीडिया उत्पीड़ित से 'साउंडबाइट' के लिए 
साक्षात्कार लेता है। आक्रामक सवाल पूछे जाने पर अनेक 
उत्पीड़ित गंभीर दंड की बात करते हैं, जिसका अर्थ दोषी के 
लिए मृत्युदंड होता है। 

दुर्भाग्य से उस प्रक्रिया में यह बिंदु छूट जाता है कि 
उत्पीड़ित अथवा उत्तरजीवी का दोषी के जीवन पर कोई 
अधिकार नहीं है, चाहे उसका अपराध कितना भी कायराना 
क्यों न हो। यदि एक बार राज्य के प्राधिकारी किसी व्यक्ति 
को गिरफ्तार कर लेते हैं और उस व्यक्ति पर निष्पक्ष रूप से 
न्यायिक कार्रवाई होने के बाद उसे दोषी पाया जाता है तो 
किसी का भी यहाँ तक कि राज्य का भी, अधिकार इस 
व्यक्ति के जीवन के अधिकार से ऊपर नहीं होता है। दूसरी 
कोई भी प्रक्रिया बर्बर अथवा खराब है। 

प्रसंगवश यूनाइटेड स्टेट की चर्चा की गई और यह 
बताया गया कि वहाँ के कई राज्य विवादास्पद स्थितियों में 
ज्यादातर अश्वेतों को मृत्यु को सजा दे रहे हैं। वहाँ भी 
उत्तरजीबी लोग मृत्युदंड के विरूद्ध तेजी से आबाज उठा रहे 
हैं। इस तरह के कई संगठनों में से मर्डर विक्टिम फेमिलीज 
फॉर ह्यूमेन राइट एवं मर्डर विक्टिम फेमिलीज फॉर 
रिकन्सिलयेशन दो प्रमुख थी। 

भारत में भी और अन्य दूसरे क्षेत्रों में भी गरीब तथा दबे 
हुए वर्ग, जाति और समुदाय के लोग ही मृत्युदंड पाते हैं। 
प्रभावशाली समुदायों एवं जातियों के लोगों को कभी मृत्यु 
की सजा नहीं हो पाती। धनंजय चटर्जी (बंगाली ब्राह्मण) 
को 2004 में मौत की सजा दे दी गई। उसके पीछे पश्चिम 
बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धवेव भट्‌टाचार्य की 


पत्नी के नेतृत्व में चलाया गया तीत्र अभियान था। वह एक 
साधारण सिक्‍योरिटी गार्ड था और अंत तक कहता रहा कि 
वह निर्दोष है। इस तरह ही भारत एवं अन्यत्र अनेक ऐसे 
मामले हैं, जिसमें निर्दोष लोग ऐसे अपराधों के लिए मृत्युदंड 
की सजा पाते हैं, जो उन्होंने किया ही नहीं है। 

बलात्कार, हत्या एवं कई हत्या जैसे भयानक अपराधों 
के अलावा आतंकी कृत्य के चलते भी मुकदमें मे तेजी लाने 
एवं मौत की सजा देने की मांग की जाती है, लेकिन यह 
ध्यान नहीं दिया जाता कि एक जगह के लिए जो आतंकी है, 
बही दूसरी जगह के लिए स्वतंत्रता सेनानी है। ऐसे बहुत से 
लोग, जिन्हें ब्रिटेन एवं अरब द्वारा आतंकी माना जाता था, 
इजरायल में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बने। अफ्रीकी 
नेशनल कांग्रेस को आतंकी संगठन ही माना जाता था। 
आयरिश रिपब्लिकन से जुड़े हुए नेता ब्रिटेन द्वारा 
आतंकवादी संगठन माने जाते थे। इन लोगों ने उत्तरी 
आयरलैंड में संघवादियों से बात-चीत किया और उनके 
साथ सरकार में हैं। कुर्द नेता अब्दुल्लाह ओकेलन को तुर्की 
आतंकवादी मानते थे। इन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। 
इसी समय अंकारा यूरोपियन यूनियन में शामिल हो गया। 
इस कारण मृत्यु निरस्त कर दिया गया | ओकेलन का 
जीवन बच गया और वे शान्तिपूर्वक कुर्दो की समस्याओं के 
समाधान में लगे हैं। अपने यहाँ सीमावर्ती राज्यों में 
माओवादी हिंसा एवं अशान्ति को क्रूर सैन्य बल द्वारा 
कुचला जा रहा है जबकि दबी हुई आदिवासी आबादी द्वारा 
झेली जा रही समस्याओं का दीर्घकालिक राजनीतिक 
समाधान किया जाना चाहिए। आदिवासियों में अपनी 
'जमीन-जंगल, जल संसाधन, पहाड़ खोने का भय है और वे 
बाहर से राज्य समर्थित हत्या के शिकार भी हो रहे हैं। 

दो वर्ष पहले 4 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने सामूहिक 
हस्ताक्षर से राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को अलग से एक पत्र 
सौंपा। पत्र में इस बात की ओर ध्यान दिलाया गया था कि 
सर्वोच्च न्यायालय के अलग-अलग न्यायाधीशों की पीठ 
द्वारा नौ लोगों को सुनाई गई मौत की सजा में ' रेयरेस्ट ऑफ 
द रेयर' को उल्लिखित सिद्धांत का पालन नहीं किया गया 
है। न्यायमूर्ति ए पी शाह, पी बी सावंत, बी ए खान, हास्बेट 
सुरेश, प्रभा श्रीदेवन एवं अन्य ने सजा को आजीवन 
कारावास की सजा में बदलने की मांग की। इसमें भी 
महत्वपूर्ण बात यह है कि 6 दिसंबर को दिल्ली में एक 
लड़की के साथ हुए सामूहिक बलात्कार के बाद न्यायमूर्ति 
जे. एस. वर्मा समिति (समिति में न्यायमूर्ति लीला सेठ एवं 
पूर्व सालिसिटर जनरल गोपाल सुत्रमणियम सहयोगी थे) 
विशेष रूप से मृत्युदंड की सजा की सिफारिश नहीं की, 
_  फऊफ७फ फ७रऊर 0 उफ"॒ु!"तत एहतऊरच्ू[ # फिरभी तत्कालीन कांग्रेस नीत सरकार ने कानून में मृत्यु 
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की सजा का प्रावधान किया। और मौजूदा भाजपा सरकार ने 
कानून में संशोधन करते हुए 6 वर्षीय बालक को भी जघन्य 
अपराध के मामले के लिए वयस्क मानने का प्रावधान किया 
है अर्थात्‌ उसे मृत्यु की सजा मिल सकती है। यह प्रावधान 
भारत के अपने संविधान और अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार 
संधियों के विरुद्ध है, जिसमें भारत एक पार्टी है। 

ऐसा नहीं है कि भारत में मृत्युदंड को समाप्त करने की 
परंपरा नहीं रही है। पूरे इतिहास में इस तरह के उदाहरण भरे 
पड़े हैं, जब शासकों ने अपराधियों के साथ उदारता दिखाई 
और उनके प्रति करुणा का बर्ताव किया। 

त्रावणकोर राज्य ने मृत्युदंड खत्म कर दिया था। 
स्वतंत्रता के बाद संघ में शामिल होने के बाद यह दण्ड वहाँ 
पुनः कायम हुआ। 804 ई. से 8 ई. तक मुंबई में मुख्य 
न्यायाधीश रहे सर जेम्स मैकिन्टोष ने मृत्युदंड का पूरा 
अध्ययन किया और अपने नोट में लिखा “सात वर्षो से दो 
लाख लोगों पर बिना मृत्युदंड के शासन किया गया और 
कोई अपराध नहीं बढ़ा। 

अटल बिहारी बाजपेयी सरकार में गृहमंत्री के रूप में 
भाजपा के अपने नेता लालकृष्ण आडवानी ने मुंबई के 
सीरियल विस्फोट के अभियुक्त अबू सलेम के प्रत्यर्पण के 
लिए पुर्तगाल से बात-चीत करते समय मृत्युदंड न देने की 
बात कही थी। वह इसलिए कि पुर्तगाल यूरोपियन यूनियन 
का सदस्य है। इसके सभी सदस्य मृत्युदंड खत्म करने के 
लिए प्रतिबद्ध हैं और मृत्युदंड बनाए रखने वाले किसी भी 
देश के साथ अपराधियों के प्रत्यर्पण से इंकार करते हैं। 

इसके अलावा भाजपा राजीव गाँधी के हत्यारे तमिल 
अभियुक्तों के मामले में तथा विशेष रूप से 995 में पंजाब 
के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी बलवंत सिंह 
राजाआना के मामले में फाँसी की मांग के प्रति नरम रही है। 

इन मामलों के तुलनात्मक अध्ययन से हम इस निष्कर्ष 
पर पहुँचते हैं कि यदि सजायाफ्ता (तमिल, राजोआना, 
अफजल गुरु, कसाब को छोड़ भी दें) ऐसे देश में भागने में 
सफल हो जाते जहाँ मृत्युदंड नहीं है तो मृत्युदंड से बच 
सकते थे। 

वस्तुतः यह पहेली खत्म होनी चाहिए। भारत के 
मीडिया एवं नागरिक समाज को राजनीतिज्ञों पर इस बात 
का गंभीर दबाव बनाना चाहिए कि वे विलंब न कर इस 
दिशा में आगे बढ़ें और मृत्युदंड समाप्त कर ऐसे देशों के 
साथ खड़े हो जिन्होने कानून अथवा व्यवहार में मृत्युदंड को 
खत्म कर दिया है। 


सार्वजनिक जमीन की 


सरकारी लूट 
अनुराग मोदी 


नरेन्द्र मोदी सरकार के भूमि-अधिग्रहण बिल को लेकर 
बवाल मचा हुआ है। आरोप है कि यह बिल किसानों की 
निजी जमीन को कॉर्पोरेट हित में अधिग्रहण करने के लिए 
लाया जा रहा है। इस बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। अगर 
हम इस कानून के दायरे से बाहर निकलकर राज्य द्वारा 
सामुदायिक जमीन के अधिग्रहण और उसे उद्योगों को देने 
के मसले को देखेंगे, तो हमें समझ आएगा कि कंपनियों के 
लिए जमीन की सरकारी लूट का यह गोरखधंधा 500 साल 
पुराना है। हमें यह भी समझ आएगा कि किस तरह राज्य 
पहले बाकायदा नियम, कानूनों और नीति के नाम पर 
सामुदायिक जमीन को अपने हक्‌ में लेती है और फिर इस 
जमीन को व्यापारिक हित में लुटाता है। हम इसे यहाँ दो 
उदाहरण से समझेंगे; एक; इतिहास में अंग्रेजों के उदाहरण से 
और दूसरा; वर्तमान में म. प्र. सरकार द्वारा 'लैंड बैंक ' के 
जरिए सामुदायिक जमीन को सरकार के हित में अधिग्रहण 
कर उद्योगों के नाम पर कंपनियों को देने के मामले से। और 
दुख: की बात यह है, सार्वजानिक जमीन की लूट के 
खिलाफ न तो जनांदोलन आवाज उठा रहे है और ना ही 
मीडिया में हल्ला है। 

37 दिसंबर, 600, को एक चार्टर के जरिए ब्रिटेन की 
रानी एलिजाबेथ प्रथम भारत और कुछ अन्य देशों से व्यापार 
करने के लिए ईस्ट कंपनी को प्रभाव में लाई थीं। इस चार्टर 
में कुछ अन्य अधिकाएों के साथ कंपनी को उन देशों में 
जमीन खरीदने का अधिकार देना महत्वपूर्ण था। सूरत में 
फैक्ट्री डालने के बाद, भारत में अपने पाँव जमाने के लिए 
अंग्रेज जमीन के एक ऐसे टुकड़े के लिए छटपटा रहे थे, जो 
डनके अपने स्वामित्व का हो जहाँ वो अपना किला बना 
सकें। लेकिन मुगल राजा उन्हें कहीं भी पैर नहीं जमाने दे रहे 
थे। आखिर अंग्रेज सफल हुए; उन्होंने भारत के दक्षिणी 
हिस्से जहाँ मुगल का प्रभाव नहीं था, में चंद्रागेरी के हिंदू राजा 
से 6 मील लम्बी और एक मील चौड़ी समुद्र किनारे का 
डुकड़ा, 600 पौंड स्टर्लिंग सालाना किराए पर खरीदा। और 
१639 में उस जमीन पर भारत में अपनी पहली किलेदार 
बस्ती बसाई। अंग्रेज ने इस हिस्से पर अपनी प्रभुसत्ता 
प्रदर्शित करने के लिए किले के अन्दर के अपने हिस्से को 
“सफेद नगर' (व्हाइट टाउन) का नाम दिया और बाहर 
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स्थानीय लोगों की बसाहट को, “काला नगर' (ब्लैक 
टाउन) जो बाद में मद्रास कहलाया। यह भारत के इतिहास 
में, किसी भी व्यापारिक हित रखने वाली कम्पनी का राज्य 
के स्वामित्व की जमीन खरीद कर अपना स्वामित्व स्थापित 
करने का पहला मामला था! 

और फिर, 857 के विद्रोह के बाद, जब ईस्ट इंडिया 
कंपनी के हाथों से सत्ता छीन ब्रिटेन की रानी और सरकार ने 
सत्ता सीधे अपने हाथ में ली, तब दुनिया और इस देश के 
इतिहास का सबसे बड़ा भूमि-अधिग्रहण हुआ; और वह था: 
लोगों विशेषकर आदिवासी- के हक्‌ के जंगल और जमीन 
को राज्य के अधीन लाना। इसका सबसे पहला शिकार थे: 
म. प्र. के होशंगाबाद जिले के पंचमढी के जंगल में अंग्रेजों 
के खिलाफ विद्रोह करने वाला आदिवासी सरदार भूभूत 
सिंग कोरकू; उसे पकड़कर 862 में जबलपुर जेल में 
फांसी दे दी गई और उसकी सारी जमीन (लगभग १5 हजार 
एकड़) पर देश का पहला आरक्षित जंगल “बोरी' बना। 
इसके बाद, भारत में अंग्रेजों को वन नीति और कानून बनाने 
बनाने वाले बोडेन पॉवेल ने 875 मे ' वन कानून' बनाने के 
कारण देते हुए लिखा है: राजा महाराजा के जमाने में कोई 
कानून नहीं होता था; उनकी मनमर्जी चलती थी, इसलिए 
हम एक कानून बनाकर इस जमीन का प्रबंधन करेंगे! 
लेकिन, 878 में अंग्रेजों द्वार कानून बनने बाद हालात यह 
थे; म. प्र. के मंडला जिला जहाँ उस समय सिर्फ 2.3% 
जमीन ' आरक्षित वन' थी; वहीं इस कानून के बनने के बाद 
45 साल में, 7893 तक, जिले का आधा भू भाग आरक्षित 
वन में बदला जा चुका था। (इस आरक्षित वन से होकर 
गुजरना या उसमें से पेड़ के गिरे पत्ते भी उठाना- उस समय 
भी अपराध था; और आज भी अपराध है) और इस तरह 
आजादी के समय देश में 4 करोड़ 7 लाख एकड़ जमीन 
वन विभाग के पास थी। 

जबकि इस कानून बनने के पहले की असलियत यह 
थी; राजा-महाराजा के समय में जिस जमीन को राज्य के 
शिकारगाह और महल आदि के निर्माण की सामग्री के लिए 
आरक्षित किया गया था, उसके आलावा बाकी जमीन और 
जंगल लोगों के उपयोग के लिए खुले थे। लेकिन अंग्रेजों के 
कानून से सरकारी बन गए इन जंगलों में आज भी स्थानीय 
समुदाय चोर करार देकर प्रताड़ित किए जाते हैं। वहीं किस 
तरह से अंग्रेजों ने इनका व्यापारिक हित के लिए उपयोग 
किया यह सच्चाई अब इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और, 
जहाँ सरकार ने आज़ादी के बाद लाखों एकड़ जंगल 


आखिरकर: अब जंगलों को वनीकरण के नाम पर कंपनीयों 
के लिए पूरी तरह खुला करने के रास्ते खुल गए हैं। 
अब जरा म. प्र. के उदाहरण पर नजर डालें, तो समझ 
आएगा, केंद्र सरकार की सोच में परिवर्तन के साथ किस 
तरह से प्रदेश सरकारों की सोच बदलती है । वर्ष 2007 से 
म. प्र. सिर्फ बड़े शहरों के आसपास के गाँवों की जमीन को 
मद परिवर्तन कर इसे नजूल या कहें सरकारी जमीन में 
बदलकर उद्योगों को दे रही थी। उदाहरण के लिए: भोपाल 
जिले की हुजुर तहसील के ग्राम अचारपुरा, मनियाखेडी 
खोत और ईस्माइल नगर के 592.37 एकड़ जमीन जो 
अक्टूबर 2007 के तहसीलदार कौ रिपोर्ट में चरोखर 
(चराई) के लिए आरक्षित दिखाई गई है; इस जमीन को 30 
अक्टूबर को उप-सचिव पर्यावरण और गृह निर्माण ने एक 
आदेश के जरिए “बाह्य नजूल' मद में परिवर्तित कर 
एजुकेशन जोन के लिए आरक्षित कर दिया । इसके बाद, 5. 
4.07 को ' धीरू भाई अंबानी ट्रस्ट ' ने इस जमीन में से कुल 
१25 एकड़ जमीन: 770 एकड़ 'धीरू भाई अंबानी 
इंस्टिट्यूटथ. ऑफ इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एंड 
कम्युनिकेशन' और 5 एकड़ बी. पी. ओ के आवंटन के 
लिए आवेदन दिया; और 2.-07 को इस आवेदन म. प्र. 
के राजस्व मंत्री ने एक नोट-शीट के जरिए अपनी 
सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी। इस तरह से अनेक लोगों को 
जमीन दी गई, लेकिन फिर भी यह प्रदेश के कुछ बड़े शहरों 
के आस पास तक ही सीमित था। 

लेकिन, केंद्र में सत्ता परिवर्तन और नए 'भूमि- 
अधिग्रहण” बिल आने के बाद, म. प्र. सरकार ने अब 
बाकायदा नीति बनाकर प्रदेश के सभी छोटे-बड़े शहरों 
उद्योगों को जमीन के लिए अप्रैल 205 को एक नीति 
जारी की- पूरे प्रदेश में लगभग 300 ऐसे क्षेत्र चिह्ठित भी कर 
लिए; इसमें राज्य-मार्ग और स्मार्ट सिटी भी शामिल है। 
इसके लिए बाकायदा इस नीति के तहत, उद्योग विभाग को 
या उनके निगमों के आधिपत्य की अविकसित/विकसित 
/विकास की जा सकने वाले भूमि व्यावसायिक प्रयोजन के 
लिए देने का अधिकार दिया। अब जरा नजर डालें कि यह 
जमीन कहाँ से आएगी; म. प्र. सरकार के “लैंड बैंक- 
204 ' दस्तावेज पर नजर डाले तो समझ आएगा: म. प्र. 
सरकार ने इसमें लगभग 65 हजार हेक्टेयर (१.5 लाख 
एकड़) सरकारी जमीन उद्योगों को देने के लिए चिह्नित की : 
१86 औद्योगिक क्षेत्र में, 6222 हेक्टेयर; 45 औद्योगिक 
विकास केंद्रों में, 8774 हेक्टेयर; इन्वेस्टर कोरिडोर: भोपाल 


औद्योगिकरण के नाम पर कंपनियों के हवाले किया; वहीं 
१990 के रियो सम्मलेन में जंगल के “ग्लोबल पब्लिक गुड” 
बनने के बाद से इन जंगलों को कंपनियों के लिए खुला 
करने के लिए लगातार योजना बनाई जा रही है। और 


इंदौर 497 कि. मी.; भोपाल-बीना 36 कि. मी.; जबलपुर- 
'कटनी-सतना-सिंगरौली-370 कि. मी. ; मुरैना-गवालियर- 
शिवपुरी -गुना 260 कि.मी. में कुल मिलाकर 6,634 
हेक्टेयर जमीन; स्मार्ट सिटी के लिए 497 हेक्टेयर; और 
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इसके आलावा, सभी जिलों में औद्योगिक प्रयोजन के लिए 
कुल 25,497 हेक्टेयर जमीन । 

अब सवाल यह है, यह सरकारी जमीन है कौन सी ? 
अगर हम म. प्र, सरकार के 'कमिश्नर लैंड रिकार्ड्स' की 
वेबसाइट पर प्रदेश के सभी जिलों के नगरीय क्षेत्रों “लैंड 
बैंक” की जमीनों की विवरण तालिका में इन में से कुछ 
जमीनों की नोईयत देखें तो समझ आएगा। यह जमीन 
असल में सार्वजनिक जमीन है, जैसे- चरनोई, खलिहान, 
श्मशान, तालाब, कदीम, पारतल, आबादी, पहाड़ और ना 
जाने क्या-क्या नाम से दर्ज है। मुगलों से लेकर अंग्रेजों के 
समय तक जो जमीन समुदाय के अनेक तरह के उपयोग के 
लिए नियत थी, जैसे: चराई, आबादी, तालाब, आबादी, 


कुम्हार की मिट्टी आदि उन्हें गाँव के 'बाजुल उर्ज ' (राजस्व 
रिकार्ड) में दर्ज कर दिया जाता था। म. प्र. राजस्व संहिता 
के खंड 4 के अनुसार चरोखर, निस्तार और कास्त, पहाड़ 
आदि निस्तार मद की इस जमीन को ' बाह्य नजूल जमीन' में 
नहीं बदला जा सकता। 

अब अगर केंद्र का बिल आने का बाद अकेले म. प्र. 
सरकार .5 लाख एकड़ से भी ज्यादा सामुदायिक हक्‌ की 
जमीन को सरकारी जमीन बताकर उद्योगों को देने की 
योजना 'लैंड-बैंक , 204 ' में बना चुकी है; तो फिर पूरे देश 
के स्तर पर क्या हो रहा होगा। आज जरूरत है सार्वजानिक 
जमीन को इस लुट के खिलाफ किसान, आदिवासी, दलित 
और जनसंगठन आवाज उठाए।.. 55%९७॥6))॥00.०७ा॥ 


पानी का बाजार बना मध्य प्रदेश 


रेहमत 


विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी ब्रेटन वुड्स 
संस्थाओं द्वारा कोई साढ़े तीन दशक पहले प्रारंभ किए गए 
ढाँचागत समायोजना कार्यक्रम के असर अब जतक्षेत्र में 
भी प्रमुखता से दिखाई देने लगे हैं। विभिन्‍न राजनैतिक 
दलों की प्रांतीय सरकारें या केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित 
डदारीकरण समर्थक योजनाओं को या तो आँख मूँदकर 
स्वीकार कर रही हैं या फिर खुद उससे भी एक कदम और 
बढ़कर योजनाएँ बना रही है। 

नेशनल अरबन इंफ्रास्टक्चर फंड (50 करोड़ डॉलर), 
नेशनल अरबन रिफॉर्म फंड (40 करोड़ डॉलर) जैसे 
विश्व बैंक के अपेक्षाकृत छोटे कर्जों और इंस्टीटश्शनल 
स्ट्रेंथनिंग एवं केपेसिटी बिल्डिंग (4 करोड़ डॉलर) जैसी 
तकनीकी सहायता के कारण अपने देश के जलक्षेत्र में 
बड़े नीतिगत बदलाव किए गए हैं। इसके तहत दिसंबर 
2005 में केन्द्र सरकार ने शहरी बुनियादी ढाँचा निर्माण हेतु 
जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन (3॥५७॥॥।७/) 
नाम की प्रमुख योजना प्रारंभ की थी। छोटे तथा मझौले 
नगरों कौ अधोसंरचना विकास योजना (0॥॥0590७) भी 


कर्जो की शर्तो में राज्य की संप्रभुता को भी गिरवी रख 
दिया गया है जैसे इन कर्ज की शर्तों पर पुनर्विचार का अधि 
कार विधानमंडलों को भी नहीं है। 
जवाहरलाल नेहरू शहरी नबीकरण मिशन 

केन्द्र सरकार समर्थित जवाहरलाल नेहरू शहरी 
नवीकरण मिशन के तहत निर्मित पेयजल योजनाओं का 
प्रमुख लक्ष्य इन योजनाओं को आर्थिक दृष्टि से सक्षम 
बनाकर उन्हें पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप (सामान्य शब्दों 
में निजीकरण) आकर्षित करने लायक बनाना है। निजी 
क्षेत्र को आकर्षित करने का अर्थ आम नागरिकों के लिए 
मुसीबत हैं। 

मध्यप्रदेश की खण्डवा और शिवपुरी की (॥055|/ा 
जलप्रदाय योजनाओं को पीपीपी के तहत निजी कंपनियों 
क्रमश: विश्वा इन्फ्रास्ट्रक्चर्स एंड सर्विसेस (प्रा०) लिमिटेड 
एवं दोशियन लिमिटेड को सौंपा गया है। दोशियन लिमिटेड 
पानी का व्यापार करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों 
में से एक विओलिया की सहयोगी है। 

इन योजनाओं में लगने वाला 90% धन केन्द्र अथवा 


इसी का हिस्सा थी जिसे देशभर के छोटे नगरों के क्रियांवित 
किया गया। 

वर्ष 2003 के अंत में एशियाई विकास बैंक से 'शहरी 
जल आपूर्ति तथा पर्यावरण सुधार ' तथा विश्व बैंक से 'म5 
यप्रदेश जलक्षेत्र पुनर्रचना परियोजना” नाम से मध्यप्रदेश 
को प्राप्त कर्जो की शर्तों के पालन हेतु प्रदेश में भी पेयजल 
प्रदाय और सिंचाई क्षेत्र में उदारीकरण तेजी से आगे बढ़ाया 
गया। इसी प्रकार के कर्ज अन्य राज्यों ने भी लिए हैं। इन 


राज्य सरकार से अनुदान के तहत प्राप्त होता है लेकिन 
छोटा सा निवेश करने वाली कंपनियों को खण्डवा और 
शिवपुरी में 25 वर्षों तक सारे मुनाफे का मालिक बना 
दिया गया है। इन शहरों में निजी कंपनियों को दिए असीमित 
अधिकार आँखें खोलने वाले हैं। जिस दिन से नगर निगम 
क्षेत्र में स्थित समस्त प्राकृतिक एवं मानव निर्मित जल 
स्रोत ठेकेदार कंपनियों के अधीन हो जायेंगे। नगर निगम 
को अपना संपूर्ण जलप्रदाय तंत्र निजी कंपनियों को सौंपना 
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होगा। “कोई प्रतियोगी सुविधा नहीं' या (३० 9क॥॥0| 
607778॥79 8०॥9) के प्रावधान के तहत निजी कंपनियों 
को जलप्रदाय पर एकाधिकार दे दिया गया है यानी ठेकेदार 
कंपनियों के अलावा उन शहरों में कोई भी (स्थानीय 
निकाय और राज्य शासन समेत) जलप्रदाय नहीं कर पाएगा 
और नगरीय निकाय स्वयं निजी कंपनी का उपभोक्ता बन 
जाएगा। सारे सार्वजनिक नल (हेण्डपंप समेत) बंद कर 
दिए जायेंगे और सभी गरीब परिवारों को व्यक्तिगत नल 
कनेक्शन लेने हेतु बाध्य किया जाएगा। जल दर निर्धारण 
समिति में किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि या आम जनता 
के प्रतिनिधियों का कोई स्थान नहीं है। जल दरें निर्धारण 
समिति में या तो निजी कंपनी के प्रतिनिधि हैं या उनके 
द्वारा प्रभावित किए जा सकने वाले नगरीय निकाय के 
इंजीनियर और आडिटर हैं। तकनीकी खराबी के कारण 
जलप्रदाय नहीं होने पर वैकल्पिक जलप्रदाय हेतु कंपनी 
की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। जलप्रदाय योजनाओं का 
पीपीपी के तहत क्रियांवयन किए जाने को शिवपुरी और 
खण्डवा के समुदाय ने स्वीकार नहीं किया है और इन 
योजनाओं का विरोध जारी है। 

इसके बावजूद देशभर के नगरीय निकायों ने 
७॥0550// के प्रति खूब रूचि दिखाई है। अगस्त 200 
तक के पहले ढाई वर्षो में इस योजना के तहत देश में 
49,936 करोड़ रुपए की लागत वाली 979 योजनाएँ, स्वीकृत 
की गई थी जिनमें से 0,478 करोड़ रुपए की 524 योजनाएँ, 
जलप्रदाय से संबंधित थी। यदि इन योजनाओं में पानी से 
संबंधित अन्य योजनाएँ जैसे मलनिकास, तुफानी 
जलनिकास, जलस्रोतों का संरक्षण तथा ठोस अपशिष्ट 
प्रबंधन भी शामिल कर लिया जाए तो कुल योजनाओं की 
संख्या 843 थीं जिनकी कुल लागत 8,506 करोड़ रुपए 
थी। इस प्रकार 93% राशि का आवंटन पानी से संबंधित 
योजनाओं हेतु किया गया था। 

इसी प्रकार मध्यप्रदेश में जुलाई 204 के आँकड़ों के 
अनुसार 3 शहरों में 2,857 करोड़ रुपए की 80 योजनाएँ 
जारी है जिनमें से 99 शहरों की 2367 करोड़ रुपए की 
लागत वाली 4 योजनाएँ पानी संबंधित है। विभागीय 
रिपोर्ट के अनुसार कोई भी योजना समय पर पूरी नहीं हुई 
है निर्माण में वर्षों पीछे रही है। 
मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना 

हालांकि (॥099// मार्च 2044 में समाप्त किया जा 
चुका है इसलिए मध्यप्रदेश में “मुख्यमंत्री शहरी पेयजल 
योजना! बनाई गई है जिसमें प्रदेश शासन ने निजी कंपनियों 
के प्रति और अधिक उदारता दिखाई है। मुख्यमंत्री शहरी 
पेयजल योजना में पहले से ही तय है कि एक लाख से 
अधिक आबादी वाले नगरों में पीपीपी के माध्यम से ही 


'जलप्रदाय योजनाएँ, संचालित की जाएगी | पानी के लिए 
हर परिवार को नल कनेक्शन लेना होगा तथा बिल भरना 
भी जरूरी होगा। पहले चरण में यह योजना 37 नगगों में 
लागू की गई थी | योजना के लिए वर्ष 204-5 के बजट 
में 65 करोड़ का प्रावधान किया गया है तथा मार्च 20]4 
तक 977 करोड़ की 72 योजनाएँ स्वीकृत की जा चुकी 
है। 
मध्यप्रदेश जल निगम 

मध्यप्रदेश में ग्रामीण जलप्रदाय भी अब निजी कंपनियों 
के हवाले होने वाला है। वर्ष 202 में सरकार ने ग्रामीण 
क्षेत्रों में जलप्रदाय योजनाएँ, संचालित करने हेतु मध्यप्रदेश 
जल निगम का गठन कर इसे पेयजल प्रदाय एवं मल 
निकास के संबंध में नीतिगत निर्णय हेतु राज्य की शीर्ष 
संस्था का दर्जा दिया है। चूँकि जल निगम के लिए निधि 
राज्य एवं केन्द्र सरकार तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से प्राप्त 
करने का भी प्रावधान रखा गया है इसलिए चालू वित्तीय 
वर्ष में 69.80 करोड़ बुंदेलखण्ड राहत पैकेज से तथा 
नर्मदा शिप्रा लिंक योजना से 0 करोड़ रुपए भी अंतरित 
किए हैं। साथ ही 400 करोड़ रुपए नाबार्ड से कर्ज लिया 
है। 

जल निगम के उद्देश्यों में उद्योगपतियों, व्यवसायिकों , 
डेवेलपरों और वित्तीय संस्थाओं को जलप्रदाय योजना निर्माण 
हेतु आकर्षित किया जाना तथा नागरिकों से बिल बसूली 
का काम निजी कंपनियों को दिया जाना आदि शामिल है। 
लेकिन वर्तमान में जारी टेण्डर और अभिरुचि का आमंत्रण 
(आरएफक्यू) के अनुसार ये योजनाएँ या तो 0 वर्षो के 
संचालन-संधारण या फिर आकल्पन, निर्माण, निवेश, 
संचालन और वापसी (08707) के तहत निजी कंपनियों 
को दिया जाना प्रस्तावित की गई है। 

जल निगम द्वारा अब तक 73 ग्रामीण समूह जलप्रदाय 
योजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है जिनसे 375 गाँव 
लाभान्वित होने हैं। सीहोर जिले की मर्दानपुर समूह योजना 
तथा रायसेन जिले की सेमरीकलां समूह योजनाएँ, अपेक्षाकृत 
बड़ी है जिनसे क्रमश: 82 ,वं 05 गांवों के लाभांवित 
होने को बात कहीं गई है। देश की सबसे बड़ी नदी जोड़ 
परियोजना घोषित नर्मदा-क्षिप्रा लिंक को यहाँ समूह योजना 
मानते हुए इससे 337 गांवों के लाभांन्बित होने दावा किया 
गया है। 
नदी जोड़ योजना 

पिछले वर्ष मध्यप्रदेश सरकार ने नर्मदा-क्षिप्रा लिंक 
परियोजना शुरू की है। इस योजना के तहत नर्मदा पर 
निर्माणाधीन औंकारेश्वर बांध की नहर से 50 किमी लम्बी 
पाईपलाईन द्वारा पानी को 384 मीटर लिफ्ट कर मालवा 
की सूख चुकी क्षिप्रा नदी में मिलाया गया है। परियोजना 
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के लाभों में उज्जैन शहर, आसपास के गाँवों तथा सिंहस्थ 
मेले हेतु पर्याप्त पेयजल उपलब्धता के साथ भूजल में वृद्धि 
का भी ढिंढोरा पीटा गया है। 

नर्मदा-क्षिप्रा लिंक वास्तव में वृहत नर्मदा-मालवा लिंक 
का पहला छोटा चरण है। इसके तहत नर्मदा नदी पर 
महेश्वर बाँध से गंभीर नदी में तथा इंदिरा सागर बांध से 
कालीसिंध और पार्वती नदियों में पानी डालने की योजना 
है। इस परियोजना के लिए सरकार ने विश्व बैंक के 
समक्ष 360 करोड़ डॉलर (करीब 9 हजार करोड़ रुपए से 
अधिक) के भारी भरकम कर्ज का प्रस्ताव रखा है। 

राज्य सरकार के दावे के अनुसार नर्मदा-मालवा लिंक 
से 3000 गाँवों और 0 शहरों को पानी उपलब्ध करवाने के 
साथ 6.8 लाख हेक्टर जमीन में सिंचाई होंगी। बिजली से 
चलने वाली इस योजना से 000 मेगावाट बिजली उत्पादन 
का हैरतअंगेज दावा भी किया गया है। 

विश्व बैंक के कर्ज के कारण नदी जोड़ योजना 
उदारीकरण के एजेंडे से संचालित होंगी तथा व्यावसायिक 
सिद्धातों पर चलाई जाएगी। वर्तमान में नर्मदा-गंभीर लिंक 
पर काम जारी है। इस योजना की सैद्धांतिक सहमति संबंध 
ग राज्य शासन के आदेश में स्पष्ट कर दिया या है कि 
(परियोजना के संचालन/संधारण पर होने वाला खर्च 
किसानों से ही लिया जाना चाहिए ?)। 

विश्व बैंक की शर्त के कारण जुलाई 203 में प्रदेश 
सरकार ने म०्प्र« जल विनियमन कानून पारित कर दिया 
है। इस कानून के तहत बनने वाला जल विनियामक 
आयोग प्रदेश में बाजार के सिद्धांतो के अनुसार पानी का 
उपयोग निर्धारित करेगा। निमायक आयोग कौ कार्रवाई 
न्यायालयीन कार्रवाई की तरह होगी जिसके लिए बड़े 
वकीलों/सलाहकारों की सेवाएँ, लेने की क्षमता पानी का 
व्यापार करने वाली कंपनियों और उद्योग समूहों के पास ही 
होगी। समुदाय के पास इस प्रकार के कौशल का अभाव 
बिजली क्षेत्र की तरह जलक्षेत्र को भी उनकी पहुँच से दूर 
कर देगा। संक्षेप में निजीकरण द्वारा संविधान के अनुच्छेद 
27 में वर्णित जीने के अधिकारों के तहत त़ारिकों के जल 
अधिकारों को नकार दिया जाएगा। 

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान कुछ कर्जो 
की माँग करने अक्टूबर 202 में विश्व बैंक मुख्यालय 
अमेरिका गए थे। इस संबंध में जारी सरकारी विज्ञप्ति के 
अनुसार विश्व बैंक ने मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान की 
सकारात्मक विकास दृष्टि कौ सराहना की थी। यदि इस 
खबर को सही माना जाए तो प्रदेशवासियों के लिए आगे 
आने वाला समय काफी कठिन होगा क्योंकि प्रदेश की यह 
“विकास दृष्टि' विश्व बैंक कौ है जिसके जनहितैषी होने 
की संभावना नहीं है। 


संगठन समाचार 


जिला सम्मेलन, वाराणसी 


समाजवादी जन परिषद्‌ का जिला सम्मेलन शिवाला में आयोजित 
किया गया। सर्वप्रथम सम्मलेन में आये अतिथियों एवं नए. 
सदस्यों का प्रो. महेश विक्रम सिंह ने स्वागत किया। साथी 
अफलातून ने संगठन के नजरिये पर प्रकाश डाला। तत्पश्चात्‌ 
जिला महामंत्री काशीनाथ ने विगत वर्ष में संगठन के क्रिया 
'कलापों पर रपट प्रस्तुत किया। सजप ने स्वयं की पहल पर 
कुछ कार्यक्रमों का सम्पादन सफलता पूर्वक किया, जिसमें 
मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों के आरोपियों के खिलाफ लंका पर 
सभा से लेकर माह फरवरी 204 में नारायण भाई देसाई की 5 
दिवसीय गांधी कथा जैसे बड़े कार्यक्रम के आयोजन के साथ 
ही वैचारिक पत्रिका सामयिक वार्ता के वाराणसी से पुनः 
प्रकाशन के अवसर पर माननीय शिवानंद तिवारी जी द्वारा 
लोकार्पण आदि प्रमुख रहे। इसी कड़ी में शिक्षा के अधिकार 
पर तीन दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया और फिर 2 
नवम्बर से शुरू साझा संस्कृति मंच एवं अन्य संगठनों के साथ 
यात्रा आयोजित कौ गयी, जिस में समाजवादी जन परिषद्‌ की 
वाराणसी इकाई के साथियों ने प्रमुखता से हिस्सा लिया। इसके 
अतिरिक्त साझा संस्कृति मंच एवं अन्य संगठनों के साथ मिलकर 
कई छोटे बड़े आंदोलनों एवं कार्यक्रमों में हिस्सेदारी की। 
जिसमें भूमि अधिग्रहण बिल के विरुद्ध पदयात्रा एवं अल्पसंख्यकों 
की आस्था पर आक्रमण और स्त्रियों के विरुद्ध हो रहे दुर्व्यवहार 
के प्रति जागरूकता अभियान में भागीदारी प्रमुख रही। 

जिला अध्यक्ष मकसूद अली ने जिला समिति के चुनाव 
हेतु प्रस्ताव रखा जिसका डॉ. स्वाति एवं अन्य सदस्यों ने 
अनुमोदन किया। और सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर नजीर 
अहमद उर्फ नजीर उस्ताद,महामंत्री पद पर डॉ. नीता चौबे और 
कोषाध्यक्ष पद पर श्री दिनेश पटेल चुने गए। 

नवनिर्वाचित महामंत्री ने निर्वाचन हेतु साथियों को ६ 
गन्यवाद दिया और सम्मलेन को संबोधित करते हुए कहा कि 
वर्तमान राजनीतिक परिवेश और सरकार देश और समाज के 
लिए घातक है। एक तरफ जहाँ गरीबों के हितों के विरुद्ध 
निर्णय लिए जा रहे हैं, वहीं महिलाओं और अल्पसंख्यकों पर 
भी हिंसा बढ़ रही है। इसलिए यह जरूरी है कि कामगार, 
बुनकर, जरदोज एवं किसान और महिलायें एकजुट हों। यह 
सरकार एक तरफ समाज में नफरत कौ राजनीति कर रही है तो 
दूसरी तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के दर्शन की पैरोडी बनाकर 
अपने हित में प्रयोग कर रही है। इन सबसे लड़ने के लिए 
उन्होंने संगठन की सदस्य संख्या के विस्तार की अपील की। 
सम्मलेन के अंत में आगे के कार्यक्रम निर्धारित किये गए, 
जिसमे अप्रैल माह में बुनकरों के साथ एक बैठक रखने की 
जिम्मेदारी साथी अब्दुल रशीद को दी गयी। 

सभा समाप्ति से पूर्व साथी चंचल द्वारा विगत ॥5 मार्च 
को श्री नारायण भाई देसाई के देहावसान की सूचना दी गयी 
और दिवंगत आत्मा को श्रद्धाँजलि देने हेतु कुछ क्षण के मौन 
का प्रस्ताव रखा गया। 
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अपनी नई पगडंडियां बनाने वाले 


अफलातून 


“मैं हार सकता हूँ, बार बार हार सकता हूँ लेकिन हार मान 
कर बैठ नहीं सकता हूँ।' लोहिया की पत्रिका 'जन' के 
संपादक ओमप्रकाश दीपक ने कहा था। नारायण देसाई ने 
कोमा से निकलने के बाद के तीन महीनों में अपनी चिकित्सा 
के प्रति जो अनुकूल और सहयोगात्मक रबैया प्रकट किया, 
उससे यही लगता है कि वे हार मान कर नहीं बैठे , अन्ततः 
हार जरूर गये। 
आखिरी दौर में हम ही, 
जो उनकी “सेवा! में 
थे शायद हार मान कर 
बैठ गये। उनकी 
हालत में उतार-चढ़ाव 
आये । अपनी 
शारीरिक स्थिति को 
भली भांति समझ लेने 
के बाद भी मानो किसी 
ताकत के बल पर 
उन्होंने इन 
उतार-चढ़ावों में 
निराशा का भाव प्रकट 
नहीं किया। खुश हुए, 
दुखी हुए, अपनी पसंद 
और नापसन्दगी प्रकट 
की। स्वजनों को नाना प्रकार से अपने स्नेह से भिगोया। 
'बिनोबा ने आपातकाल के दरमियान गोवध-बन्दी के 
लिए उपवास शुरु किए तब नारायण देसाई अपनी पत्नी 
उत्तरा के साथ उनका दर्शन करने पवनार गए थे। दोनों हाथों 
से विनोबा ने उनके सिर को थाम लिया था। चूंकि नारायण 
देसाई आपातकाल विरोधी थे, इसलिए उस वक्त विनोबा 
के सचिवालय के एक जिम्मेदार व्यक्ति ने नारायण देसाई 
को उनकी संभावित गिरफ्तारी का संकेत दिया था। विनोबा 
नारायण देसाई के आचार्य थे और अपनी जवानी में उन्होंने 
उन्हें हीरो की तरह भी देखा होगा ऐसा लगता है। विनोबा 
की सचेत मौत से गैर सर्वोदयी किशन पटनायक तक 
आकर्षित हुए थे, तो नारायण देसाई पर तो जरूर काफी 
असर पड़ा ही होगा। इस बीमारी के दौर में निशशा का उन 
पर हावी न हो जाना मेरी समझ से इस विनोबाई रुख से 


आया होगा। 

तरुणाई में रूहानियत का एक जरूरी सबक भी विनोबा 
से उन्हें मिला था। आम तरुण की भांति बड़ों की बात 
आंखें मूंद कर न मान लेने का तेवर प्रदर्शित करते हुए 
नारायण देसाई ने बिनोबा से कहा था ,'बापू द्वारा बताई गई 
सत्याग्रह की पहली शर्त ईश्वर में विश्वास- मेरे गले नहीं 
उतरती | आचार्य ने 
पलट कर पूछा ,' 
प्रतिपक्षी के भीतर की 
अच्छाई में यकीन 
करके चल सकते 
हो?! 
“यह बात कुछ गले 
उतरती है'। 
“तब तुम पहली शर्त 
पूरी करते हो! । 

अपनी समस्त पैतृक 

जमीन के रूप में 
गुजरात का पहला 
भूदान देने के बाद ही 
वे सामन्तों से भूदान 
मांगने निकले थे। इस 
. मौके पर विनोबा का 
तार मिला था तो गदगद हो गये थे ' जिस व्यक्ति के बगल में 
खड़े-खड़े उनका ध्यान आकृष्ट हो, इसकी प्रतीक्षा करनी 
पड़ती थी, उस हस्ती ने याद रख कर तार से आशीर्वाद भेजे 
हैं। 

प्राकृतिक संसाधनों की मिल्कियत राजनीति द्वारा तय 
होती है। इस प्रकार भूदानी एक सफल राजनीति कर रहे 
थे। समाजवादियों-वामपंथियों के कब्जों द्वारा जितनी जमीन 
भूमि बंटी है उससे अधिक भूदान में हासिल हुई। जो लोग 
इसे तेलंगाना के जन-उभार को दबाने के लिए शुरु किया 
गया आन्दोलन मानते हैं, उन्हें इस तथ्य को नजरन्दाज नहीं 
करना चाहिए। “दान' मांगने के दौर में कुछ उत्साही युवा 
जो तेवर दिखाते थे, उन्हें सर्वोदयी कैसे आत्मसात करते 
होंगे, सोचता हूं। नारायण भाई के मुंह से यह गीत सुना था, 
“ भूमि देता श्रीमानों तमने शूं थाय छे? तेल चोव्ठी, साबू 
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चोव्ठी खूब नहाये छे! ने भात-भातना पकवानों करि खूब 
खाये छे।' '( श्रीमानों, भूमि देने में आपका कया जाता है? 
आप ते तेल-साबुन मल के खूब नहाते हैं और भांति-भांति 
के पकवान बना कर खूब खाते हैं।) यह बहुत लोकप्रिय 
भूदान-गीत भले नहीं रहा होगा लेकिन उस पर रोक भी नहीं 
लगाई गई थी। आज मनमोहन सिंह और नरेन्द्र मोदी को 
सरकारें देश का प्राकृतिक संसाधन यदि देशी-विदेशी 
पूंजीपतियों को सौंपने पर तुली हुई हैं तो यह भी राजनीति 
द्वारा हो रहा है। बहरहाल, भूदान एक कार्यक्रम के बजाए 
एकमात्र कार्यक्रम बन गया । 

आदर्श समाज की अपनी तस्वीर गांधी ने आजादी के 
पहले ही प्रस्तुत कर दी थी। उनके आस-पास की जमात 
में उस तस्वीर का अक्स भी साफ-साफ दीखता था। उस 
तस्वीर को आत्मसात करने वाले नारायण देसाई जैसे गांध 
गीजनों का जीवन आसान हो जाया करता होगा और इसलिए 
मृत्यु भी। इन लोगों की दिशा भी स्पष्ट होगी। 946 में गांध 
गीजी से नारायण देसाई ने कहा था ,'आपके दो किस्म के 
अनुयाई हैं। कुछ राजनीति में हैं और कुछ रचनात्मक कामों 
में। मैं इन दोनों तरह के कामों के बीच सेतु का काम करना 
चाहता हूं/ १947 में विवाह के बाद अपनी पलली उत्तरा 
और मित्र मोहन पारीख के साथ उन्होंने दक्षिण गुजरात के 
आदिवासी गांव में ग्रामशाला की शुरुआत कौ। प्रतिष्ठित 
साहित्यकार उमाशंकर जोशी ने इसका उद्घाटन किया 
और अपनी पत्रिका 'संस्कृति' में इसका विवरण लिखा। 
आजादी के काफी पहले से महात्मा गांधी के सहयोगी 
जुगतराम दवे का यह कार्यक्षेत्र था। जुगतराम दवे कहते थे 
कि वे द्रोणाचार्य द्वारा एकलव्य का अंगूठा कटवाने का 
प्रायश्चित कर रहे हैं । 

१945 से ही नेहरू और गांधी के बीच का गांव बनाम 
शहर केन्द्रित विकास का दृष्टिभेद सामने आ चुका 
था। सर्वोदय की मुख्यधारा ने इस ओर बहुत लम्बे समय 
तक आंखें मूंदे रक्‍्खी । 967 में नवकृष्ण चौधरी द्वारा 
'गैर-कांग्रेसबाद ' के अभियान को समर्थन और ओड़ीशा में 
इसके लिए पहल एक स्वस्थ अपवाद था । नेहरू के 
औद्योगिक विकास के मॉडल के प्रति सर्बोदय आन्दोलन 
द्वारा आंखों के मूंदा होने के फलस्वरूप जे.सी. कुमारप्पा 
जैसे प्रखर गांधीवादी अर्थशास्त्री माओ-त्से-तुंग के 'घर के 
पिछवाड़े इस्पात भट्टी ' (बैकयार्ड स्टील फरनेस) जैसे प्रयोगों 
से आकर्षित हुए। जमशेदपुर, राउरकेला, भिवण्डी और 
अहमदाबाद जैसे औद्योगिक केन्द्रों में आजादी के बाद के 
शुरुआती दशकों में हुए दंगों में 'शान्ति सेना' पूरी निष्ठा 
और लगन से काम करती थी लेकिन नेहरू द्वारा चुनी गई 
विकास की दिशा से इन दंगों के अन्तर्सबंध पर कोई 


देखें तो विकास की प्रचलित अवधारणा से प्रभावित होने 
के कारण गुजरात के सर्वोदय नेता कांग्रेस-भाजपा नेताओं 
के सुर में सुर मिलाते हुए नर्मदा पर बने बड़े बांधों के 
समर्थन में थे। नारायण देसाई इसका अपवाद थे। वे बड़े 
बांधों और परमाणु बिजली के खिलाफ थे। अपने गांव के 
निकट स्थित काकरापार परमाणु बिजली घर के खिलाफ 
उन्होंने आन्दोलन का नेतृत्व किया और परमाणु बिजली के 
खिलाफ उन्होंने नुक्कड़ नाटक भी लिखा । 

जयप्रकाश नारायण ने नागालैण्ड , तिब्बत और काश्मीर 
जैसे मसलों पर अपना रुख साफ-साफ तय किया था और 
बेबाक तरीके से जनता के समक्ष उसे वे पेश करते थे। 
शेख अब्दुल्लाह और उनका दल नैशनल कॉन्फरेन्स राष्ट्रीय 
आन्दोलन का समर्थक था, लेकिन नेहरू ने उन्हें लम्बे 
समय तक गिरफ्तार करके रखा था। नेहरू के गुजरने के 
बाद जेपी ने उनकी रिहाई के लिए पहल की। जेपी ने 
नारायण देसाई तथा राधाकृष्णन को शेख अब्दुलाह से मिलने 
भेजा और इन दोनों ने उनसे बातचीत की रपट तत्कालीन 
प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्री को पेश की जिसके बाद 
शेख साहब की रिहाई हुई। नागालैण्ड में जेपी द्वारा स्थापित 
नागालैण्ड पीस मिशन की पहल पर ही पहली बार युद्धविराम 
हो पाया। तिब्बत की मुक्ति के जेपी प्रमुख समर्थक थे। 
हाल ही में धर्मशाला में गांधी कथा के मौके पर नारायण 
भाई की दलाई लामा और सामदोनग रेन्पोचे से तिब्बत मुक्ति 
पर महत्वपूर्ण बातचीत हुई । इस चर्चा में नारायण देसाई 
का आकलन था कि चीन के अन्य भागों में उठने वालें जन 
डभारों से तिब्बत मुक्ति की संभावना बनेगी। तिब्बत की 
निर्वासित सरकार को संसद ने नारायण देसाई की मृत्यु पर 
शोक प्रस्ताव पारित किया है। जब पूरे विश्व की जनता 
बांग्लादेश की मुक्ति चाहती थी परंतु सरकारों को उसे 
मान्यता देने में हिचकिचाहट थी, तब जेपी और प्रभावती 
देवी का विदेश दौरा हुआ। बांग्लादेश के शरणार्थियों के 
बीच राहत शिविर चलाने के अलावा बांग्लादेश के मुक्त 
होने के पहले उसके राष्ट्र-गान को युवा शरणार्थियों को 
सिखाने तक का काम शान्ति सेना ने किया था। 24 परगना 
के बनगांव जैसे सीमावर्ती कस्बे में शरणार्थियों के लिए 
स्थानीय आबादी से भी अन्न-चन्दा मांगा जाता था ' ओपार 
थेके आश्चे कारा ? आमादेरी भाई बोनेरा' (उस पार से आ 
रहे हैं, कौन ? आपके-मेरे भाई-बहन) जैसे नारे लगा कर। 
बांग्लादेश की मौजूदा सरकार ने मुक्ति-संग्राम का मित्र होने 
के नाते नारायण देसाई का सम्मान किया। 

इन राहत कार्यो के लिए विदेशी स्वयंसेवी संस्थाओं 
से मदद ली गई। सर्वोदय वालों ने सूखा राहत के लिए भी 
विदेशी मदद लेने में संकोच नहीं किया। इन अनुभवों से 


रण 
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धन लेकर सामाजिक काम करने को स्वावलम्बन-विरोधी 
माना। ओडीशा सर्वोदय मण्डल ने विदेशी संस्थाओं से 
मुक्त रहने का फैसला भी किया लेकिन सर्व सेवा संघ 
(सर्वोदय मण्डलों का अखिल भारत संगठन) के स्तर पर 
कोई निर्णय नहीं लिया गया। नारायण देसाई ने भी विदेशी 
मदद से संस्था चलानेबाले सर्वोदइयों को बहुत स्नेहपूर्वक 
“तंत्र” कम करते जाने तथा “तत्व” को कमजोर न होने देने 
की सलाह जरूर दी थी। गांधीजनों के रचनात्मक कार्यक्रमों 
के अपनी संस्था तक कूंठित हो जाने के प्रति भी उन्होंने 
चेतावनी दी । नारायण देसाई ने कहा कि रचना के साथ 
लोकजागरण लाने का काम नहीं हो रहा है । 

सर्बोदय आन्दोलन की एक विशेषता है। 'सर्वसम्मति' 
से फैसले लेने के बावजूद अपने मनपसंद फैसलों को ही 
मानने और बाकी फैसलों की उपेक्षा करने का चलन रूढ़ 
हो चुका है। गोवध बन्दी, शान्ति सेना, लोक समिति, खादी , 
विदेशी धन पर आश्रित रचनात्मक काम- इनमें से जिसे 
जो पसंद हो, वह उसे कर सकता था। मसलन, गोवध 
+-बन्दी आन्दोलन में जुय व्यक्ति शान्ति सेना के काम में 
बिल्कुल रुचि न ले तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। इस 
प्रकार ताकत बंटी रहती थी। नारायण देसाई सर्व सेवा संघ 
से स्थापना से जुड़े रहे तथा इसके अध्यक्ष भी हुए। कुछ 
समय पहले उन्होंने सर्व सेवा संघ को विघटित करने का 
सुझाव दिया। 

ईरोम शर्मीला चानू के आर्मूड फोर्सेस स्पेशल पावर्स 
एक्ट विरोधी अनशन के बावजूद देश भर में उनके समर्थन 
में माहौल नहीं बन पा रहा है। देश के कुछ भागों में ऐसे 
दमनकारी कानून का विकल्प क्‍या हो सकता है यह 
विचारणीय है। साठ और सत्तर के दशक में ऊर्वशी अंचल 
(तब का नेफा और अब अरुणाचल प्रदेश। नारायण देसाई 
इसे उर्वशी अंचल कहते हैं और लोहिया ने उर्वशीयम 
कहा।) में शान्ति सेना के काम को भुलाया नहीं जाना 
चाहिए। वह इलाका जहां चीनी फौज ग्रामीणों को एक हाथ 
में आइना और दूसरे में माओ की तस्वीर दिखा कर पूछती 
हो,” तुम किसके करीबी हुए?' जहां की सड़कों पर 
कदम-कदम पर भारतीय सेना के' 62 के चीनी आक्रमण 
में पराजय के स्मारक बने हों वहां बिना सड़क वाले सुदूर 
गांवों में भी शान्ति केन्द्र चलते थे। तरुण शान्ति सेना के 
राष्ट्रीय शिविरों में अछणाचल के युवा भी हिस्सा लेते थे। 
आज यदि इस राज्य में पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों की तरह 
अलगाववादी असर प्रभावी नहीं है और हिन्दी का प्रसार है 
तो इसमें शान्ति सेना और नारायण भाई के हरि सिंह जैसे 
साथियों के योगदान को गौण नहीं किया जा सकता है। 

हितेन्द्र देसाई के मुख्य मन्त्रीत्व में हुए साम्प्रदायिक 

दंगों में शान्ति सेना के काम को मुझे याद है। तब नारायण जो लोग सिर्फ रणनीति के तौर पर शान्तिमय उपायों को 


देसाई के आत्मीय साथी नानू मजुमदार की कर्मठता के 
किस्से सुने और मस्जिदों में बने राहत शिविरों को देखा 
था। इन दंगों के बाद नारायण भाई द्वारा काबुल में मिल कर 
दिए गए निमन्त्रण पर सरहदी गांधी खान अब्दुल गफ्फार 
खान जब भारत आए तो सर्वोदय मण्डल ने गुजरात में 
उनका दौरा कराया। उनका आना निश्चित हो जाने के बाद 
प्रधानमन्त्री ने उन्हें 'सरकार का अतिथि' घोषित किया। 
मुंबई के निकट भिवण्डी में बाबरी मस्जिद की शहादत के 
बाद भी जब दंगे नहीं हुए तो लोगों को सुखद अचरज 
हुआ। उन गैर सरकारी शान्ति समितियों को इसका श्रेय 
दिया गया जो इसके कई वर्ष पूर्व गठित हुई थीं और 
सामान्य परिस्थितियों में भी जिनकी बैठकें नियमित तौर पर 
हुआ करती हैं। भिवण्डी में इन 'अ-सरकारी और 
असरकारी ' शान्ति समितियों के गठन में नारायण देसाई 
और भगवान बजाज जैसे उनके साथियों की अहम भूमिका 
थी। गांधी का सन्देश गुजरात के गांव-गांव तक नहीं फैला 
इसलिए इतना बड़ा नर-संहार (2002 का) संभव हुआ 
अपनी इस विवेचना के कारण खुद को भी उन्होंने जिम्मेदार 
माना और रचनात्मक प्रायश्चित के रूप में गांधी-कथाएं 
की । गुजरात भर में कथाएं हो जाने के बाद ही अन्य प्रान्तों 
और विदेश गए। 

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के एक छात्रावास के कॉमन 
रूम में एक छोटी-सी गोष्ठी में जेपी ने “लोकतंत्र के लिए 
युवा” (यूथ फॉर डेमोक्रेसी) का आह्वान किया था। सिर्फ 
25-30 छात्र उस गोष्ठी में रहे होंगे। अगली बार जब काशी 
विश्वविद्यालय के सिंहद्वार पर जेपी आए तब वे लोकनायक 
थे और सिंहद्वार के समक्ष हजारों छात्रों का उत्साह देखते ही 
बनता था। इन दोनों कार्यक्रमों के बीच क्या-क्या हुआ 
होगा, यह गौरतलब है। गुजरात में छात्रों ने अपनी सामान्य 
सी दिखने वाली मांगों के लिए नाना प्रकार के शांतिमय 
उपायों के कार्यक्रम शुरु किए थे जिनमें अदभुत सृजनशीलता 
प्रकट होती थी। मसलन छात्रों द्वारा चलाई गई जन-अदालतों 
में मुख्यमन्त्री को राशन की लाइन में एक बरस तक खड़े 
रहने की सजा सुनाई जाती थी। नारायण देसाई ने नवनिर्माण 
आन्दोलन के सृजनात्मक कार्यक्रमों कौ रपट जेपी को दी, 
जिसके बाद आन्दोलन के नेताओं के साथ जेपी का संवाद 
हुआ । जेपी ने गुजरात के नवनिर्माण आन्दोलन को समर्थन 
दिया। चिमनभाई पटेल सरकार की अन्ततः विदाई हुई 
और पहली बार बाबूभाई पटेल के नेतृत्व में गैर-कांग्रेसी 
सरकार बनी। बिहार के युवाओं के जरिए देश को अपना 
लोकनायक तो मिलना ही था। जेपी ने अपने आन्दोलन को 
“शांतिमय और शुद्ध उपायों” से चलाया । इसे अहिंसक 
नहीं कहा। उन्हें लगता था कि अहिंसा श्रेष्ठतर मूल्य था । 
जो लोग सिर्फ रणनीति के तौर पर शान्तिमय उपायों को 
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अपनाने को तैयार हुए थे, यानी जिनकी इसमें निष्ठा होना 
जरूरी न था, वे भी आन्दोलन में शरीक थे। लाखों की 
सभाओं में जेपी “बन्दूक की नाल से निकलने वाली 
राजनैतिक शक्ति' की अवधारणा पर सवाल उठते थे। 
कितने प्यार से जेपी इन सभाओं में पूछते थे, कितनों को 
मुहैया कराई जा सकती हैं,बन्दूकें ?” “छिटपुट-छिटपुट 
हिंसा बड़ी हिंसा (सरकारी) से दबा दी जाएगी' अथवा 
नहीं ? ', हिंसा न हो इसके लिए उनके साथी सजग थे। जेपी 
कौ सभा में आ रहे जन सैलाब पर “इंदिरा ब्रिगेड' के 
दफ्तर से गोलीबारी की प्रतिक्रिया न हो यह सुनिश्चित 
करके आचार्य राममूर्ति ने गांधी मैदान में जेपी को सूचना 
दी थी। बिहार बन्द के दरमियान रेल-पटरी पर जुटी 
नौजवानों की टोली को देख कर असहाय हुए जिलाधिकारी 
हिंसा और पटरी उखाड़े जाने की संभावना से आक्रांत थे। 
भीड़ यदि तोड़-फोड़ पर उतारू होती तो गोली-चालन की 
भी उनकी तैयारी थी। तब उन्ही से मेगाफोन लेकर नारायण 
देसाई ने उन युवाओं से संवाद किया और 'हमला चाहे 
जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा',' संपूर्ण क्रांति अब नारा 
है, भावी इतिहास हमारा है” जैसे नारे लगवाये । जिलाधि 
कारी की जान में जान आई। बिहार की तत्कालीन सरकार 
द्वारा नारायण देसाई को बिहार -निकाला दिया गया था। 

आपातकाल के दौरान जॉर्ज फर्नाडीस ने नारायण भाई 
के समक्ष अपनी योजना (जिसे बाद में सरकार ने “बड़ौदा 
डाइनामाइट केस ' का नाम दिया) रखी थी । नारायण भाई 
ने ऐसे मामलों में तानाशाह सरकारों द्वारा घटना-क्षेत्र की 
जनता पर जुर्माना ठोकने की नजीर दी और कहा कि इससे 
आन्दोलन के प्रति जनता की सहानुभूति नहीं रह जाएगी। 
आपातकाल के दौरान गुजरात से 'यकीन' नामक पत्रिका 
का संपादन शुरु करने के अलावा 'तानाशाही को कैसे 
समझें ? ', 'अहिंसक प्रतिकार पद्धतियां' जैसी पुस्तिकाएं 
नारायण देसाई ने तैयार कीं और छापपी। भवानी प्रसाद मिश्र 
की जो तानाशाही विरोधी रचनायें आपातकाल के बाद 
“त्रिकाल संध्या' नामक संग्रह में छपी उनमें से कई 
आपातकाल के दौरान ही 'यकीन' में छपीं। प्रेसों में ताले 
लगे, अदालतों के आदेश पर खोले गए। रामनाथ गोयनका 
ने *भूमिपुत्र' को अपने गुजराती अखबार 'लोकसत्ता' के 
प्रेस में छपने का जोखिम भी उठाया। 

१977 के चुनाव में कई सर्वोदइयों ने पहली बार वोट 
दिया। ये लोग वोट न देने की बात गर्व से बताते थे। कंधे 
पर हल लिए किसान वाला झन्‍्डा (जनता पार्टी का) मेरे 
हाथ से कुछ कदम थाम कर तक मतदाता केन्द्र की ओर 
चलते हुए नारायण देसाई ने मुझे यह बताया था । यह 
*तानाशाही बनाम लोकतंत्र” वाला चुनाव था लेकिन जनता 
से वे यह उम्मीद भी रखते थे “जनता पार्टी को वोट जरूर के दफ्तर से निकाल कर पूरे गुजरात की यात्राएं की, युवा 


दो लेकिन वोट देकर सो मत जाओ'। नारायण भाई ने 
जन-निगरानी के लिए बनी लोक समिति के गठन के लिए 
राष्ट्रीय स्तर पर काम किया। बिहार के चनपटिया के 
कामेश्बर प्रसाद इन्दु जैसे लोक समिति के नेता 'बेशक 
सरकार हमारी है, दस्तूर पुराना जारी है' के जज्बे के साथ 
गन्ना किसानों के हक में लड़ते हुए जेल भी गये। 
तरुणमन के एक लेख में नारायण देसाई ने कहा था 
कि महापुरुषों के योग्य शिष्य सिर्फ उनके बताये मार्ग पर 
ही नहीं चलते है, नई पगडंडियां भी बनाते हैं। इस लिहाज 
से नारायण देसाई अपने अभिभावक जैसे गांधीजी, अपने 
आचार्य विनोबा और नेता जेपी कौ बताई लकीरों के फकीर 
नहीं बने रहे, उन्होंने अपनी नई पगडंडियां भी बनाई। 
आन्दोलनों में गीत, संगीत व नाटक का नारायण भाई ने 
जम कर प्रयोग किया। सांस्कृतिक चेतना के मामले में वे 
खुद को गांधीजी की बनिस्बत गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर से 
अधिक प्रभावित मानते थे। वे सधी हुई लय के साथ रवीन्द्र 
संगीत गाते भी थे। रवीन्द्रनाथ के कई गीतों और कविताओं 
का उन्होंने गुजराती में अनुवाद किया जो 'रवि-छबि' नाम 
से प्रकाशित हुआ। हक्‌ शाह, वासुदेव स्मार्त, गुलाम मुहम्मद 
शेख और आबिद सूरती जैसे मूर्धन्य चित्रकारों से उनका 
निकट का सरोकार और मैत्री थी। हकु शाह ने तरुण शान्ति 
सेना के लिए अपने रेखांकन के साथ फोल्डर बनाया था। 
शान्ति केन्रों के प्रवास से लौट कर वासुदेव स्मार्त ने अपनी 
विशिष्ट शैली में अरुणाचल प्रदेश पर पेन्टिंग्स की एक 
सिरीज बनाई थी तथा 'रवि-छबि' का जैकेट भी बनाया 
था। गुलाम मुहम्मद शेख बड़ौदा शान्ति अभियान का हिस्सा 
थे और गांधी और विभाजन पर लिखी नारायण देसाई की 
किताब 'जिगर ना चीरा' का जैकेट बनाया था। रवीन्द्रनाथ 
के शिक्षा विषयक नाटक ' अचलायतन' का नारायण देसाई 
ने अनुवाद किया था। साबरमती आश्रम में संगीतज्ञ पंडित 
खरे और विष्णु दिगंबर पलुस्कर आते थे । पं. ओंकारनाथ 
ठाकुर भी गांधीजी और राष्ट्रीय आन्दोलन से प्रभावित थे। 
अस्पताल के बिस्तर पर भी अपने पसंदीदा कलाकार दिलीप 
कुमार रॉय, जूथिका रॉय, सुब्बलक्ष्मी और पलुस्कर के 
भजन सुन कर तथा स्वजनों से पसंदीदा रवीन्द्र संगीत या 
कबीर के निर्गुण सुनकर कर नारायण देसाई भाव विभोर हो 
जाते थे। मृत्यु से नौ दिन पहले होली के मौके पर वेडछी 
गांव के बच्चे बाजा बजाते हुए उनके आवास पर पहुंचे तब 
उनके बाजों के साथ नारायण भाई ताल दे रहे थे। दक्षिण 
गुजरात के इस आदिवासी इलाके का होली प्रमुख त्योहार 
है। गुजराती साहित्य परिषद गुजराती भाषा की पुरानी और 
प्रतिष्ठित संस्था है। नारायण देसाई साहित्य परिषद के 
अध्यक्ष बने तब इस संस्था की गतिविधियों को अहमदाबाद 
के दफ्तर से निकाल कर 
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लेखकों को प्रोत्साहित किया। अपने सामाजिक काम के 
लिए मिले सार्वजनिक धन को उन्होंने ' अनुवाद प्रतिष्ठान! 
की स्थापना में लगाया है। भारतीय भाषाओं में बजरिए 
अंग्रेजी से अनुबाद न होकर सीधे अनुवाद हों यह इस 
प्रतिष्ठान का एक प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा वैकल्पिक 
ऊर्जा तथा मानवीय टेक्नॉलॉजी के क्षेत्र में काम शुरु करने 
की उनकी योजना थी, जो अपूर्ण रह गई। अंग्रेजी की एक 
स्तंभकार ने आशंका व्यक्त की है कि 2002 के दंगे न होते 
तो नारायण देसाई उसी वक्त अवकाश-प्राप्ति कर बैठ जाते। 
मुझे यह मुमकिन नहीं लगता है। वैसे में वे मानवीय 
टेक्नॉलॉजी, पानी का प्रश्न, परमाणु बिजली का 
विरोध तथा भारतीय भाषाओं के हक में लगे हुए होते। 

संस्थागत तालीम न हासिल करने वाले नारायण देसाई 
ने जो तालीम गांधी के आश्रमों में हासिल की थी उसमें 
कलम और कुदाल का फासला बहुत कम था। बनारस के 
साधना केन्द्र परिसर के विष्ठा से भरे सेप्टिक टैंक में उतर 
कर उसकी सफाई करते हुए उन्हें देखा जा सकता था। 
आज केन्द्र सरकार में बैठे लोग प्रदूषण फैलाने और पर्यावरण 
नष्ट करने वाले उद्योगों को इजाजत देते हैं और साथ-साथ 
स्वच्छता अभियान का पाखंड रचते हैं, तब उसका पाखण्ड 
हम नारायण देसाई जैसे गांधीजन की जीवन-शैली से समझ 
सकते हैं। 

सांगठनिक दौरों से लौट कर अपने मुख्यालय बनारस 
आने पर वे दौरे की पूरी रपट अपनी पत्नी को देते थे और 
घर के कपड़े भी धोते थे। 0 दिसम्बर को कोमा में जाने 
के पहले तक उन्होंने गत 76 वर्षो से लिखते आ रही डायरी 
की उस दिन की प्रविष्टि लिखने के अलावा तुकाराम के 
अभंगों को गुजराती में अनुदित करने का काम तो किया ही, 
डेढ़ घण्टा चरखा भी चलाया था। चिकित्सकों को अचरज 
में डालते हुए कोमा से निकल आने के बाद भी उन्होंने 
अस्पताल में कुल 200 मीटर सुन्दर सूत काता। १947 में 
अपनी पत्नी के साथ मिलकर जिस ग्रामशाला को चलाया 
था उसके प्रांगण में हुई प्रार्थना सभा में उनके पढ़ाएं छात्र 


और साथी शिक्षकों के अलावा जयपुर से वस्त्र-विद्या के 
गुरु पापा शाह पटेल और ओडीशा से चरखा, कृषि औजार 
और बढ़ईगिरी के आचार्य चक्रधर साहू मौजूद थे। नारायण 
भाई की श्मशान यात्रा में गुजराती के वरिष्ठ साहित्यकार 
राजेन्द्र पटेल व गुजरात विद्यापीठ के पूर्व उपकुलपति सुदर्शन 
आयंगर भी उपस्थित थे। नई तालीम के इस विद्यार्थी के 
जीवन में कलम और कुदाल दोनों से जो निकटता थी वह 
उनकी मृत्यु में भी इन दोनों प्रकार की उपस्थितियों से 
प्रकट हो रही थी। 

वेडछी गांव से गुजरने वाली वाल्मीकी नदी के तट पर 
नारायण भाई की अन्त्येष्टी हुई। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि 
१948 में उनकी मां दुर्गा देसाई ने गांधीजी तथा 942 से 
रखी हुई महादेव देसाई की अस्थियों को एक साथ यहीं 
विसर्जित किया था। रानीपरज के चौधरी-आदिवासियों के 
रीति-रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया गया। गंगा 
जल मुंह में देने की रस्म आदिवासियों ने अपना ली है। 
गंगा जल और मुखाग्नि देने वाले स्वजनों में उनकी पुत्री 
डॉ. संघमित्रा के अलावा इमरान और मोहसिन नामक दो 
युवा भाई भी थे जो 2002 के दंगों में मां-बाप से बिछुड़ने के 
बाद नारायण भाई के साथ संपूर्ण क्रांति विद्यालय परिवार 
का हिस्सा थे। करीब दस साल बाद उनके माता-पिता का 
पता तो चल गया लेकिन “दादाजी ' की बीमारी की खबर 
मिली तो तुरंत उनकी सेवा करने के लिए वेडछी आ गये 
थे। 

गांधी ने स्वयं नारायण देसाई का यज्ञोपजीत करवाया 
था। नारायण भाई ने गांधी के जिन्दा रहते ही जनेऊ से मुक्ति 
पा ली थी। जेपी आन्दोलन के क्रम में जब हजारों युवजन 
जनेऊ तोड़ रहे थे तब इस प्रसंग का उन्होंने स्मरण किया 
था। गांधी ने भी ' सत्य के प्रयोग' के क्रम में खुद को इतना 
विकसित कर लिया था कि 947 में नारायण-उत्तरा के 
विवाह में किसी एक पक्ष के अस्पृश्य न होने के कारण वे 
उपस्थित नहीं हुए थे। अलबत्ता ऐन शादी के दिन उनका 
आशीर्वाद का खत पहुंच गया था । 


अब वशिष्ठी द्विज- राजनीति, कट्टर और पागल पद-प्रतिष्ठा की राजनीति से हिन्दुस्तान का 
पुनर्जीवन नहीं हों सकता। मेरा निश्चित मत है कि अब वहीं दल देश को सबल, सुखी और सच्चा 


बना सकेगा जिसमें औरत, शूद्र, हरिजन और मुसलमान का आधिक्य हो। 
- डॉ. राममनोहर लोहिया 
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अपनी ही भाषा को आगे बढ़ने से रोकने वाले लोग 


सुयश सुप्रभ 


हाल ही में अंबेडकर की एक किताब की भूमिका लिखने 
के बाद अरुंधती रॉय विवादों के घेरे में आ गई थीं। इस 
मामले में भाषा का भी एक पहलू सामने आया था। भारतीय 
भाषाओं के लेखकों ने यह शिकायत की कि अरुंधती ने 
अंबेडकर और गाँधी की तुलना करते हुए जो बातें आज 
कही हैं वही हम पहले से कहते आए हैं लेकिन उनकी 
तरफ कभी ध्यान नहीं दिया गया। उनका यह कहना है कि 
जो बात अंग्रेजी में कही जाती है उसका महत्व कई गुना 
ज्यादा बढ़ जाता है। भारतीय भाषाओं की अनदेखी के इस 
पहलू पर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। हिंदी और 
अन्य भारतीय भाषाओं के ज्ञान और विमर्श की भाषा नहीं 
बन पाने की वजहों की पड़ताल करते हुए हमारी नजर 
सत्ता प्रतिष्ठानों के षड़चंत्रों तक तो चली जाती है लेकिन 
प्रगतिशील खेमे को हम इस मामले में दूध का धुला मान 
लेते हैं। अब समय आ गया है कि हम हिंदी पट्टी के 
बुद्धिजीवियों के पूर्वाग्रहों (इस शब्द पर आगे चर्चा करूँगा) 
पर बात करें। आम लोगों की गलत धारणाओं पर चर्चा 
करना भी जरूरी है। 

सबसे पहले प्रगतिशील खेमे में अपनी भाषा को 
लेकर हीनभावना पर विचार करते हैं। हिंदी के अधिकतर 
वामपंथी लेखक यह मान बैठे हैं कि भारत में अंग्रेजी ही 
ज्ञान की भाषा बन सकती है। हिंदी के स्तरीय लेखन पर 
उनका ध्यान ही नहीं जाता। वे पत्रकारिता में हिंदी की 
समृद्धि की तरफ देखते भी नहीं हैं। हिंदी पत्रिकाओं में न 
जाने कितने स्तरीय आलेख छपे हैं, लेकिन उनका सारा 
ध्यान अंग्रेजी में छपी सामग्री की तरफ रहता है। रघुबीर 
सहाय से लेकर सुनील तक वैचारिक लेखन की एक 
लंबी परंपरा रही है, जिसकी अनदेखी अंग्रेजीदाँ लेखकों 
और हिंदी लेखकों, दोनों ने की है। सामाजिक विज्ञान में 
हिंदी विश्वकोश तो छप गया लेकिन इस विषय को अंग्रेजी 
की छाया से निकालने कौ ईमानदार कोशिश आज तक 
नहीं हो पाईं। अगर अकादमिक जगत के लेखक इस 
मसले को गंभीरता से लें तो ज्ञान के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में 
शोधपरक हिंदी लेखन की कमी की शिकायत हमेशा के 
लिए दूर हो जाएगी। बहुत से लोगों ने व्यक्तिगत स्तर पर 
बदलाव लाने की कोशिश की है, लेकिन सच तो यही है 


कि यह काम संस्थान या समूह के स्तर पर ही पूरा हो 
सकता है। 

भारतीय वामपंथियों ने भाषा से जुड़े मसलों पर जैसी 
वैचारिक शिथिलता दिखाई है उसे देखते हुए निकट भविष्य 
में उनके नजरिये में किसी सार्थक बदलाव की उम्मीद 
नहीं दिखती। न तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की वेबसाइट 
हिंदी में है न मार्क्सबादी कम्युनिस्ट पार्टी कौ। संसदीय 
राजनीति का रास्ता चुनने वाली इन पार्टियों ने हिंदी की 
अनदेखी करके कितना बड़ा जनाधार खोया है इसकी वे 
कल्पना भी नहीं कर सकते। शायद कल्पना और दृष्टि 
के इसी अभाव के कारण वे लोक सभा के पहले सत्र में 
विपक्षी दल बनने के बाद आज अपनी जमीन की तलाश 
करते नजर आ रहे हैं। 

अब बात करते हैं आम लोगों में भाषा से संबंधित 
गलत धारणाओं की। हिंदी में व्याकरण को लेकर दो तरह 
के अतिवाद देखने को मिलते हैं। एक अतिवाद है व्याकरण 
के नियमों को पत्थर कौ लकौर मानता और दूसरा है 
व्याकरण को सिरे से नकारना। 

पहले अतिवाद का लक्षण है दशकों पुरानी किताबों 
के नियमों के आधार पर आज की भाषा की शुद्धता -अशुद्धता 
तय करना। चाहे बहुवचन संबोधन में अनुस्वार के प्रयोग 
'पर आपत्ति हो या 'परिषद्‌' जैसी वर्तनी को सही साबित 
'करने की कोशिश, ऐसे कई उदाहरण हैं जो हिंदी में व्याकरण 
और वर्तनी के मामले में व्यावहारिक सोच की कमी का 
प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। भाषा हमेशा बदलती रहती है और 
कल जो नियम सही-गलत के दायरे में आता था वह आज 
एकरूपता के क्षेत्र तक सिमट सकता है। उदाहरण के 
लिए, पहले 'किये गए' “गये” आदि प्रचलित वर्तनियाँ 
थीं। अब 'किए', 'गए' को ही मानक माना जाता है। 
अगर आप 'किये', “गये' आदि लिखते हैं तो आपसे यह 
उम्मीद की जाएगी कि आप इनके प्रयोग में एकरूपता 
रखेंगे यानी कहीं ' किये' तो कहीं ' किए. नहीं लिखेंगे। रही 
बात “परिषद्‌” के हलंत होने कौ, तो जब आप हिंदी में 
शब्द के अंतिम वर्ण में स्वर का उच्चारण ही नहीं करते तो 
उसे वर्तनी में अनुच्चरित दिखाने का क्या मतलब रह जाता 
है। अब बात करते हैं बहुवचन संबोधन में अनुस्वार के 
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प्रयोग की मनाही की। अगर आप हिंदी के आम पाठक से 
यह पूछेंगे कि ' भाई लोगो' और ' भाई लोगों” में कौन-सा 
रूप सही है तो वह ' भाई लोगों ' को ही सही बताएगा। फिर 
आप उसे बताएँगे कि व्याकरण के अनुसार पहला विकल्प 
सही है तो वह व्याकरण से आतंकित होकर अपनी गलती 
मान लेगा। 

जब आप किसी भाषा को ज्ञान से जोड़ने की कोशिश 
करेंगे तो आपको एकरूपता, वर्तनी आदि से जुड़े मसलों 
से जूझना ही होगा। चूँकि हिंदी में भाषा को केवल विचारों 
की अभिव्यक्ति का साधन मान लिया गया है, इसलिए 
व्याकरण से जुड़ा विमर्श मुख्यधारा की पत्रिकाओं में कभी 
नहीं दिखता है। व्याकरण को भाषाई अराजकता से बचने 
का साधन न मानकर ऐसे शाश्वत नियमों का संकलन मान 
लिया जाता है जिनमें बदलाव संभव ही नहीं है। अंग्रेजी में 
ऐसा नहीं है। इस भाषा में पूर्वसर्ग ( प्रौपोजिशन) को वाक्य 
के अंत में नहीं रखने के नियम को अब अप्रासंगिक 
घोषित किया जा चुका है। अंग्रेजी के व्याकरण यह कहने 
में बिलकुल नहीं हिचकिचाते कि इस भाषा के नियमों को 
लैटिन व्याकरण के नियमों के अनुसार नहीं ढाला जा 
सकता। अंग्रेजी में वर्तनी के मामले में भी व्यापक विचार. 
विमर्श होता है। अमेरिकी विद्वान ब्रायन गार्नर ने अंग्रेजी 
शब्दों के प्रयोग और वर्तनी दोनों की स्वीकार्यता के पाँच 
चरण निर्धारित किए हैं। ये चरण हैं : 4. अमान्य 2. बहुत 
हद तक अमान्य 3. बहुत हद तक प्रचलित 4. लगभग 
प्रचलित 5. पूरी तरह प्रचलित। अगर हिंदी में ब्रायन गार्नर 
जैसे विद्वान होते तो वे ' पूर्वाग्रह' को पाँचवें चरण में रखते। 
हिंदी में शिकागो मैनुअल जैसी शैली मार्गदर्शिका का नहीं 
होना भी एक ऐसा तथ्य है जिसकी अनदेखी होती आई है। 
अगर हमें हिंदी को ज्ञान की भाषा बनाना है तो शैली, 
व्याकरण, वर्तनी आदि से जुड़ी बातों पर ध्यान देना ही 
होगा क्‍योंकि ऐसा नहीं करने पर न तो लेखन में एकरूपता 
रह पाएगी न अनावश्यक भाषाई विवादों से बचते हुए 
विचार को बेहतर ढंग से सामने रख पाना संभव हो पाएगा। 

व्याकरण को सिरे से नकारने के अतिवाद पर भी 
बात होनी चाहिए। ऐसे हिंदी लेखकों की कमी नहीं है जो 
अंग्रेजी में वर्तनी, व्याकरण आदि से जुड़ी जानकारी हासिल 
करने के लिए बहुत-सी किताबों के पन्‍ने उलटा लेंगे, 
लेकिन हिंदी में वे 'सब कुछ चलता है' की बात आसानी 
से कह देते हैं। ऐसे लोग 'स्टेटस' को हिंदी में “स्टेट्स! 
लिखेंगे और उसे सही साबित करने कौ कोशिश भी करेंगे। 
उच्चारण की ऐसी अनदेखी भी नहीं की जानी चाहिए 


अशोक सेकसरिया : तीन 


स्मरणांजलियाँ 
(१) 

अशोक सेकसरिया का न रहना। पहली बार ऐसा लग रहा 
है कि मेरे पास कोई शब्द ही नहीं हैं जिससे न होने के इस 
अहसास को बता सकँ। नहीं, यह शोक नहीं है, शॉक भी 
नहीं है, इस उम्र में, पिछले एकाध साल में जैसे मन के 
भीतर एक स्वीकार सा बन चला है कि ऐसी खबरें अब 
मिलनी ही है, मिलती रहनी हैं, खुद भी एक दिन ऐसी एक 
खबर बन जाने का वक्त अब आता होगा। लेकिन फिर 
भी। अशोक दा का जाना एक संसार के जाते होने का 
अहसास है, अपने आस पास की उस दुनिया के बदलने, 
लुप्त होते जाने का अहसास है जिसमें साँस लेते, जिसके 
मूल्यों को सीखने की कोशिश करते हम बड़े हुए थे और 
अशोक दा जैसा दूसरा कोई आदमी मैने नहीं देखा जो उस 
दुनिया से मेरी दुनिया तक चला आया हो, फिर भी उसी 
दुनिया में बसता हुआ, उसे वर्तमान बनाता हुआ,निस्पृह,विनम्र, 
स्नेही, सदाशय, गहन, अपार प्रतिभा लेकिन निस्‍्पृह। अब 
उनके जैसा दूसरा कोई नहीं। अशोक दा से मेरा अपना 
मिलना जुलना ज्यादा नहीं रहा, बल्कि लगभग नहीं। लेकिन 
वे मेरे मामा ओमप्रकाश दीपक के लिये बहुत अपने छोटे 
भाई जैसे, मेरे छोटे भाई राकेश कुमार सिन्हा के लिये उतने 
ही अपने बड़े भाई जैसे। मेरी मामी कमला दीपक को वे 
भाभी कहते और मामा के जाने के बाद उनकी बराबर खोज 
खबर और चिन्ता में रहते थे। मैं उनके बारे में और वे मेरे 
बारे में जानते तो थे, शायद कभी मिले भी रहे हों। पिछली 
शताब्दी के समापन और नयी सदी के स्वागत में प्रभाकर 
श्रोत्रिय के आयोजन में राष्ट्रीय भाषा परिषद के समारोह मे 
कोलकाता जाना हुआ था। सुबह-सुबह सूचना मिली, नीचे 
कोई मिलने आया हुआ है। पता चला किशन पटनायक के 
साथ अशोक दा थे। उन्होंने अपना परिचय दिया और 
बताया कि सभागार के बाहर फॉयर में लगाई गयी तस्वीरों 
में मेरी तस्वीर देख कर उन्होंने पहचान लिया कि मैं हूँ. 
क्योंकि “ये आँखें तो उसी परिवार की हैं'” और मिलने 
चले आये। हाँ, थे वे मेरे अशोक दा और सचमुच उनके 
जैसे किसी दूसरे को मैँ नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ, 
जा रहा है वह संसार जिसमें साँस लेते हम बड़े हुए थे। 

अर्चना वर्मा 
(कल्पना से साभार - ॥0:/#५७-७॥०878-/॥0॥ 
॥शताह्या/4७00/__5९/(5६॥०/७480॥क्ष|०४ _0|-॥0॥) 
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अशोक जी के निधन का समाचार सुनकर मैं स्तब्ध रह 
गया। संवेदना और सादगी के प्रतीक अशोक जी से मेरी 
पहली मुलाकात १977 में तब हुई थी जब मैं समाजवादी 
युवजन सभा की बैठक में भाग लेने सयुस नेता शिवानन्द 
तिवारी और जुगनू शारदेय के साथ दिल्‍ली गया था। सांसद 
और समाजवादी नेता मधु लिमये के निवास - 24, रकाबगंज, 
नई दिल्‍ली से 'जन' पत्रिका (मासिक) का प्रकाशन होता 
था। ओम प्रकाश दीपक जी उसके संपादक और अशोक 
जी उनके सहयोगी हुआ करते थे। उस समय मेरी उम्र कम 
थी। वयस्क नहीं हुआ था। फिर भी दीपक जी एवं अशोक 
जी ने जिस प्यार और स्नेह से बातें की थीं वह आज भी मेरे 
जेहन में है। किशोर मन में उनकी बातें बैठ गयी थीं और 
हमेशा उन बातों के हिसाब से हमें चलने के लिए प्रेरित 
करती रहीं। 

*जन' का प्रकाशन दिल्ली से ज्यादा दिनों तक हो नहीं 
सका। आर्थिक स्थिति और पार्टी के नेताओं की आपसी 
खींचतान के कारण 'जन' का प्रकाशन बंद हो गया। तब 
अशोक जी दिल्ली से कोलकाता आ गये। लोहिया विचार 
मंच के साथियों ने जब कोलकाता से चौरंगी वार्ता का 
प्रकाशन शुरू किया तो अशोक जी पूरी तरह इस साप्ताहिक 
के साथ जुड़ गये। 
बिहार विधान सभा में 972 का बजट पेश होना था। मेरे 
जैसे युवजनों में देश और राज्य की परिस्थिति को देखते हुए 
विद्रोह की आग सुलगने लगी थी। बिहार सरकार के बजट 
का विरोध करने के लिए राज्यपाल के अभिभाषण के वक्‍त 
पर्चा फेंकने का मैंने मन बनाया। बारह सूत्रों (मांगों) का 
एक पर्चा-'बगावत क्‍यों ?' शीर्षक से लेखक-पत्रकार 
सूर्यनारायण जी की मदद से छपवाया और दर्शक दीर्घा से 
जब पर्चा फेंका तो पुलिस ने मेरी गिरफ्तारी करके जेल 
भेज दिया। इस खबर को पटना के अखबाएं ने विस्तार से 
छापा। जब चौरंगी वार्ता कौ संपादकीय टीम को मालूम 
हुआ तो जेल से रिहा होने के बाद मुझे कोलकाता बुलाया 
गया। वहां अशोकजी और पूरी वार्ता टीम से जो स्नेह और 
प्यार मिला बह अद्भुत था। तस्वीर के साथ मेरा इन्टरव्यू 
छापा गया। उल्लेखनीय है कि वार्ता ने किसी की तस्वीर 


'पचास-सौ प्रतियां मंगाने लगा और सयुस के संगठनात्मक 
कार्यो के अतिरिक्त इसे बेच कर वार्ता को नियमित पैसा 
भेजने लगा। इस बीच अशोक जी से पत्र या टेलीफोन के 
माध्यम से बातचीत होती रहती थी। बिहार में आन्दोलन 
शुरू हुआ तो उनसे मेरा और भी गहरा संबंध बना। पटना 
के और भी साथियों को वार्ता से जोड़ने की उनको सलाह 
को मैंने हमेशा सर आंखों पर रखा। शिवानन्द तिवारी, 
जुगनू शारदेय, सुरेश शेखर, बजरंग सिंह जैसे साथियों को 
वार्ता से जोड़ने में मैंने सूत्रधार का काम किया। 

अगस्त 977 से जब चौरंगी वार्ता सामयिक वार्ता के 
रूप में पटना से प्रकाशित होने लगी तो अशोक जी पटना 
आ गये। निकटता बढ़ी। सामयिक वार्ता का प्रकाशक मुझे 
बनाया गया। यह किशन जी और अशोक जी कौ महानता 
थी। नजदीकीपन के कारण उनके दिये गये मशविरा आज 
भी मुझे सादगापूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। 
कभी-कभी रिक्शा पर चलते हुए या नेता की तरह वेश 
धारण करने पर वे टोक देते थे। क्या जरूरत है रिक्शा पर 
चलने की और धोबी का धुला हुआ कपड़ा पहनने की। 
उनकी बातों से कुछ क्षण के लिए मेरे मन में गुस्सा तों आता 
था, किन्तु तत॒क्षण यह विचार भी आता था कि मेरे भले के 
लिए ही तो कहते होंगे। 

सामयिक वार्ता के संपादन के सिलसिले में अशोक 
जी को पटना में चार-पांच साल रहना पड़ा | इस बीच मेरे 
जैसे दर्जनों साथियों से उनकी निकटता बढ़ी, बहुतों को 
प्यार से लिखना सिखाया। यदि कोई अल्पसंख्यक, पिछड़ा 
या दलित उनके सम्पर्क में आता तो उसके लिए उनके मन 
में अलग तरह की जगह होती थी। उनके साथ रहकर मैंने 
यह बार-बार महसूस किया था। मेरे लिए तो उनके दिल में 
विशेष तरह की जगह थी। मेरी बेटी के इंजीनियरिंग में 
नामांकन कौ खबर उन्होंने सुनी तो दो हजार रूपये का 
आर्थिक सहयोग भी दिया। मेरी कभी तबीयत खराब होती 
और उन्हें जानकारी हो जाती तो हालचाल लेते। निधन के 
एक माह पूर्व उन्होंने मुझे सेहत पर ध्यान रखने का मशवरा 
दिया था। किन्तु अपने स्वास्थ्य को लेकर वे लापरबाह थे। 
यह हम सभी जानते थे। स्वयं की चिंता नहीं, पर पराई की 


नहीं छापने का निर्णय ले रखा था, किन्तु इस निर्णय को 
स्थगित करते हुए अपवाद स्वरूप मेरी पासपोर्ट साइज 
तस्वीर भी छापी गयी। यही नहीं मुझे वार्ता के प्रबंधकीय 
मंडल में भी शामिल किया गया। तब से मैं वार्ता की 


चिंता ही उन्हें ज्यादा सताती थी। महात्मा गांधी के शब्दों में 
वे वैष्णबजन थे जो दूसरों की पीड़ा को समझते थे। समता, 
न्याय और लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्ध अशोक जी को 
शत-शत नमन। अख्तर हुसैन 
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अशोक सेकसरिया जी के निधन के समाचार से मन बेहद 
व्यथित हुआ, दिल पर गहरी चोट सी लगी। अशोक जी से 
हमारी मुलाकात पुरानी, समाजवादी आंदोलन और फिर 
लोहिया विचार मंच के दिनों से तो थी ही, अस्सी के दशक 
के शुरू में, संभवत: 982 में कोलकाता में रविवार के 
सम्पादकौय विभाग के साथ जुड़ने के साथ उनके बगल में 
बैठने और बहुत कुछ करीब से जानने और सीखने का 
मौका मिला। तब क॑ संपादक सुरेन्द्र प्रताप सिंह के आग्रह 
या कहें दबाव पर अशोक जी रविवार के साथ अंशकालिक 
तौर पर जुड़े थे। रविवार के साथ उनका यह जुड़ाव सुरेन्द्र 
जी के रविवार से अलग होने के साथ ही टूट गया था। 
लेकिन हम लोगों का बाद के दिलों में भी उनके घर जाना 
आना लगा रहता था। हमारे बीच उम्र का लम्बा फासला 
हमारे मित्रवत संबंधों में कभी बाधक नहीं बनता था। 
पत्रकारिता से लेकर राजनीति पर भी लम्बी चर्चाएं होती 
रहती थीं। हम दोनों समाजवादी थे और किशन पटनायक 
जी के करीबी भी लेकिन इसके साथ ही मधु (लिमये) जी 
और जार्ज (फर्नाडिस) साहेब के प्रति मेरी निष्ठा और 
लगाव कई बार चर्चा में कड़वाहट भी ला देती थी लेकिन 
रिश्तों में कतई नहीं। 

अशोक जी बड़े बाप ( अपने जमाने के बड़े पूंजीपतियों 
में से एक गांधीवादी सीताराम जी सेकसरिया) के बेटे थे 
लेकिन रहते थे इस देश के आम आदमी (सही मायने में) 
की तरह ही। वे लिखते कम ही थे और अपने नाम से तो 
और भी कम। दिल्ली प्रवास के दौरान उन्होंने बहुत सारी 
कहानियां भी लिखी थीं, अनाम या फिर छद॒म नाम से। 
रविवार में भी उन्होंने लिखा। खासतौर से क्रिकेट वर्ल्ड 
कप के समय रामफजल के नाम से उनके क्रिकेटी लेख 
अविस्मरणीय ही थे। रविवार में कभी-कभार उन्होंने अपने 
नाम से भी लिखा। कितनों की लिखी कापियां न सिर्फ 
दुरुस्त की बल्कि उन्हें पूरी तरह से पुनर्लेखित कर उनके ही 
नाम से छापने देकर उन्होंने बहुतों को लेखक और पत्रकार 
बना दिया। रविवार से जुड़ने से पहले यही काम वह 
सामयिक वार्ता और चौरंगी वार्ता के संपादन के दिनों में भी 
करते थे। 

रविवार के दिनों में या कहें उसके पहले से ही हम 
सिगरेट बहुत पीते थे। दिन में विल्‍्स गोल्ड फ्लेक अथवा 
नेबी कट के करीब दो पैकेट तो धुंए में उड़ा ही देते थे। 
बगल में बैठे अशोक जी पनामा सिगरेट पीते थे और 
बेहिसाब पीते थे। एक बार उन्होंने मुझसे कहा, ''बाबू, 


अगर तुम एक महीने तक सिगरेट न पियो तो मैं तुम्हें होटल 
ग्रैंड ओबेराय में लंच खिलाऊंगा।”' मैंने चुनौती मंजूर कर 
ली थी। 29 दिन तो बिना सिगरेट के गुजर गए लेकिन 
तीसवें दिन रहा नहीं गया और मैंने चोरी चुपके से एक 555 
सिगरेट पी ली। अशोक जी ने मुंह की गंध से चोरी पकड़ 
ली थी। बहुत डांट पिलाई लेकिन एक बात कही भी कि 
जब वह खुद सिगरेट नहीं छोड़ पा रहे तो हमसे किस अधि 
कार से यह उम्मीद कर सकते हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हुआ 
और कसम भी खाई कि एक दिन सिगरेट छोड़ कर अशोक 
जी को जरूर बताऊँगा। लेकिन वह शुभ घड़ी आने में कई 
साल लग गये। 29 फरवरी 992 को हमने निर्णायक तौर 
पर सिगरेट से तौबा कर ली। और आज तक उस पर 
कायम हूँ। बाद के दिनों में जब हमने कोलकाता यात्रा के 
दौरान अशोक जी के निवास पर जाकर बताया कि हमने 
सिगरेट छोड़ दी है, अशोक जी ने आश्चर्य से मुस्क्राते हुए 
पूछा था, क्या वाकई! जब हमने उन्हें बताया कि महीने नहीं 
साल हो गए, सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाया, उनकी खुशी 
का ठिकाना नहीं था, मुझे मिठाई खिलाई और हाँ, थोड़ी देर 
बाद उन्होंने एक पनामा भी सुलगा ली थी। 

इधर कई सालों से कोलकाता जाना नहीं हुआ। वहां 
जाने और अशोक जी से मिलने, बच्चों को मिलवाने का 
कार्यक्रम बनाते ही रह गया। और आज जब उनके 
निधन के बारे में सूचना मिली तो हाथ मलते स्तब्ध रहने के 
अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं था। हाल के दिनों में भी 
अशोक जी के बारे में सूचना-समाचार बड़े भाई जुगनू 
शारदेय जी या फिर शिवानंद तिवारी जी से भी मिलते रहते 
थी। शिवानंद जी ने ही उनके एक्सीडेंट की सूचना दी थीं 
और कहा था कि वे शीघ्र ही उनसे मिलने कोलकाता भी 
जानेवाले थे। 

अशोक जी के निधन से देश के समाजवादी आंदोलन, 
साहित्य और पत्रकारिता को अपूरणीय क्षति तो हुई ही है, 
हमारी निजी क्षति भी हुई है। हम समाजवादियों के लिए यह 
भी एक त्रासदी है कि इस तरह की लगातार क्षति के 
समाचारों का मिलना बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। 
आगे कुछ लिखते नहीं बन रहा, अशोक जी हमारे बीच नहीं 
रहे लेकिन उनके विचार और आदर्श जिन्हें उन्होंने अपने 
व्यवहार में आजीवन जिया था, सदा हमारे साथ प्रेरणा के 
तौर पर उनकी याद दिलाते रहेंगे। उनके साथ जुड़ी स्मृतियों 
को प्रणाम। विनम्र श्रद्धांजलि। 

जयशंकर गुप्ता 


बेईमानी केवल लालच से नहीं होती बल्कि सिद्धान्त तथा कार्यक्रमों के अलगाव से भी होती है। 


- राममनोहर लोहिया 
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आंबेडकर के रास्ते में गाँधी 


अरुण कुमार त्रिपाठी 


बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर पर जब भी चर्चा होती है तो 
उनके रास्ते में महात्मा गांधी अक्सर और कभी-कभी उनके 
सहयोगी पंडित जवाहर लाल नेहरू आकर खड़े हो जाते हैं। 
ऐसा आजादी के आंदोलन के समय से होता आया है और 
आज जब भीमराव आंबेडकर की १25 वीं जयंती मनाई जा 
रही है तब भी हो रहा है। इस पर न तो किसी प्रकार का 
आश्चर्य होना चाहिए और न ही इन लोगों कौ बहसों से 
भागने का कोई सवाल है। सवाल इस बात का है कि हम 
आज के दौर में इतिहास की उन टकराती हुई धाराओं से पूरे 
देश के लिए कोई नया करंट पैदा कर सकते हैं या उनका 
इस्तेमाल अपने-अपने निहितबौद्धिक और राजनीतिक कर्मो 
को नई मान्यता देने के लिए कर रहे हैं? आंबेडकर, 
महात्मा गांधी और नेहरू को पीटने और उनके बहाने तमाम 
धर्मनिरपेक्ष लोगों पर हमला करने की लाठी बनाए जा रहे 
हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मुखपत्र ' आर्गनाइजर' ने 
अपने विशेषांक 'रिविजिटिंग आंबेडकर ' में लगभग ऐसा 
ही किया है। इसमें उनकी पुस्तक 'थाट्स आन पाकिस्तान, 
पाकिस्तान आर पार्टिशन आफ इंडिया '- की मदद ली जा 
रही है। दूसरी तरफ आंबेडकर के जाति उन्मूलन के विचार 
के माध्यम से उन तमाम उदार और आधुनिक हिंदुओं को 
पाखंडी बताया जा रहा है जो मानते रहे हैं कि आधुनिक 
विकास के साथ जाति- व्यवस्था के कसबंध ढीले पड़ 
जाएंगे और वह टूट जाएगी। इस विमर्श के लिए 936 में 
पहले भाषण के रूप में तैयार किए गए उनके विचार 
*एनीहिलेशन आफ कास्ट ' को कार्ल मार्कस और फेडरिक 
एंजिल्स की पुस्तक 'कम्युनिस्ट मेनीफेस्टो' के समतुल्य 
कहा जा रहा है। दावा है कि जिस तरह से “कम्युनिस्ट 
मेनीफेस्टो ' पूंजीवादी जगत के लिए है बैसे ही 'एनीहिलेशन 
आफ कास्ट! भारत के लिए। यह रोचक तथ्य है कि 
“एनीहिलेशन आफ कास्ट' आंबेडकर का लाहौर के जाति 
पांति तोड़क मंडल में दिया जाने वाला भाषण था जिसमें 
आंबेडकर ने जब संशोधन करने से इनकार कर दिया तथा 
इसे स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया। बह 
सम्मेलन टाल दिया गया बाद में गांधीजी से सभापतित्व 
कराया गया। 

स्पष्ट तौर पर बाबा साहेब पर बहस की दो प्रमुख 
बौद्धिक श्रेणियां उभरी हैं। एक श्रेणी है संघ परिवार के 
बौद्धिकों की ओर से जो उनका हर हाल में हिंदूकरण करने 


की कोशिश में हैं तो दूसरी श्रेणी अरुंधती राय जैसी 
अतिवामपंथी बौद्धिकों की है जो इसके बहाने एक बार 
भारत में दलित क्रांति लाना चाहते हैं और उस रास्ते में 
रुकावट बनकर खड़े महात्मा गांधी को पूरी तरह से हटा 
देना चाहते हैं। 

एनीहिलेशन आफ कास्ट के नए संस्करण की भूमिका 
के तौर पर लिखा गया उनका आलेख ' डाक्टर एंड द सेंट' 
बेहद चर्चित हो रहा है और उससे आहत होकर राजमोहन 
गांधी को 'इकानमिक एंड पोलिटिकल वीकली ' में महात्मा 
गांधी को बचाते हुए एक लंबा लेख लिखना पड़ा है। ॥4 
अप्रैल 20१5 के अंक में उन्होंने “इंडिपेंडेंस एंड सोशल 
जस्टिस : आंबेडकर गांधी डिबेट ' शीर्षक से अरुंधती राय 
के डाक्टर एंड सेंट वाले लेख का लंबा जवाब दिया है। 
दरअसल आंबेडकर के लेख जाति उन्मूलन-की स्थापना 
है कि जाति हिंदू धर्म के मूल में है। उसकी उत्पत्ति 200-900 
ईसा पूर्व लिखे गए ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में देखी जा 
सकती है। इसी प्रकार उनका कहना है कि अस्पृश्यता 
200-00 ईसा पूर्ब से शुरू हुई। जो हिंदू धर्मशास्त्रों में 
यकीन करते हैं और अपने आप को उदार भी कहते हैं 
उनके विचारों में बुनियादी अंतर्विरोध है। इसलिए अगर 
जाति प्रथा मिटानी है तो इस हिंदू धर्म को ही मिटाना होगा। 

इस बारे में अरुंधती राय कहती हैं कि वे अपने जीवन 
में जब स्कूली साहित्य पढ़ती हैं तो वहां कर्भी भी जातिगत 
भेदभाव या असमानता नहीं मिलती, लेकिन जैसे ही वे 
समाज में उतरती हैं, उन्हें हर तरफ जाति की विभाजन रेखा 
दिखाई पड़ती है। यानी जाति हर जगह है लेकिन पाठ्य 
पुस्तक में नहीं है। उनका दावा है कि आंबेडकर को पढ़ने 
से उस खाई को पाटने में मदद मिलती है जो हर भारतीय 
को पाठ्यपुस्तक में (नहीं) पढ़ाया जाता है लेकिन हमें 
जीवन में व्यावहारिक स्तर पर भुगतना पड़ता है। 

अरुंधती राय की गांधी को लपेटने वाली टिप्पणियों पर 
राजमोहन गांधी महात्मा के बयानों और निर्णयों के माध्यम 
से स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं और बताते 
हैं कि किस प्रकार गांधी स्वाधीनता और सामाजिक न्याय 
दोनों की लड़ाई को जरूरी मानते थे लेकिन फिलहाल वे 
आजादी की लड़ाई को प्राथमिकता दे रहे थे। 


अब जरा आंबेडकर की 'एनीहिलेशन आफ कास्ट' 
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नामक पुस्तिका पर महात्मा गांधी के जबाब को भी देखिए। 
महात्मा गांधी (936 में ) लिखते हैं-' पाठकों को याद होगा 
कि गत मई मास में लाहौर में जात-पात तोड़क मंडल का 
वार्षिक अधिवेशन होने वाला था और डा आंबेडकर उसका 
सभापतित्व करने वाले थे। लेकिन आंबेडकर ने उसके 
लिए जो भाषण तैयार किया था वह स्वागत समिति को 
अस्वीकार्य प्रतीत हुआ, जिसके कारण वह अधिवेशन ही 
नहीं किया गया। डा आंबेडकर स्वागत समिति से यों हारने 
वाले नहीं थे। उसके इनकार के जबाब में उन्होंने उस 
भाषण को अपने ही खर्चे पर प्रकाशित किया है। 

यह भाषण ऐसा है कि कोई सुधारक इसकी उपेक्षा कर 
नहीं सकता। रूढ़िग्रस्त लोग भी इसे पढ़कर लाभ ही उठाएंगे। 
लेकिन इससे यह नहीं समझा जाना चाहिए कि भाषण में 
'एतराज करने लायक कोई बात नहीं है। इसे तो पढ़ना ही 
इसलिए चाहिए कि इसमें गहरे एतराज की गुंजाइश है। डा 
आंबेडकर तो हिंदू धर्म के लिए एक चुनौती हैं। उनका 
पालन- पोषण एक हिंदू की तरह हुआ और एक हिंदू नरेश 
द्वारा शिक्षित किए जाने पर भी, सवर्ण कहे जाने वाले 
हिंदुओं द्वार और अपनी जाति बालों के साथ होने वाले 
व्यवहार से इतने निराश हो गए हैं कि न केवल हिंदुओं को 
बल्कि उस धर्म को भी छोड़ने पर विचार कर रहे हैं जो 
डनकी तथा तमाम हिंदुओं की संयुक्त विरासत है। उस धर्म 
को मानने का दावा करते वाले एक वर्ग के व्यवहार के 
कारण वह हिंदू धर्म से ही निराश हो गए हैं। 

«डा आंबेडकर ने ये तीन आरोप लगाए हैं----हरिजनों 
के साथ निर्दयता पूर्वक व्यवहार किया जाता है, निर्दयतापूर्वक 
व्यवहार करने वाले अपने इस व्यवहार को निर्लज्जतापूर्वक 
उचित ठहराते हैं, और हिंदुओँ के शास्त्रों में इस प्रकार के 
निर्दय व्यवहार का समर्थन किया गया है। .......... “मेरी राय 
में डा आंबेडकर ने जो सबसे बड़ी गलती की है वह यह है 
कि उन्होंने ऐसे उद्धरण दिए हैं जिनकी प्रामाणिकता और 
महत्ता संदिग्ध है और ऐसे पतनोन्मुख हिंदुओं का उदाहरण 
दिया है जो हिंदू धर्म का अत्यंत गलत रूप में प्रतिनिधित्व 
करते हैं। डा आंबेडकर ने जो मानदंड रखा है उसके 
हिसाब से तो संभवत: आजकल का कोई भी जीवित धर्म 
खरा नहीं उतरेगा 


“अपने योग्यतापूर्ण भाषण में विद्वान डाक्टर 
(आंबेडकर) ने अपने पक्ष को सिद्ध करने की कोशिश में 
अतिश्योक्ति से काम लिया है। जिस धर्म में चैतन्य, ज्ञानदेव, 
तुकाराम, तिरुवल्‍लुवर, रामकृष्ण परमहंस राजा राममोहन 
राय, महर्षि देवेंद्र नाथ ठाक्‌र तथा अन्य बहुत से ऐसे लोग 
हुए हैं जिनके नाम सहज ही गिनाए जा सकते हैं क्या वह 
धर्म गुणों से इतना हीन हो सकता है जितना कि आंबेडकर 
ने अपने भाषण में सिद्ध करने की कोशिश की है? ”” 


जाहिर सी बात है कि गांधी संवाद और सत्याग्रह में 
यकीन करते थे और जब एक हथियार नाकाम होता था तो 
वे दूसरे को अपनाते थे | उन्होंने आंबेडकर से अलग मतदाता 
मंडल के प्रस्ताव की लड़ाई जीतने के लिए येरवदा जेल में 
अनशन किया और आखिर में उसकी परिणति पूना पैक्ट 
के रूप में हुईं। लेकिन गांधी अस्पृश्यता और जातिभेद के 
विरुद्ध लड़ाई को इसलिए भी तेज नहीं कर पा रहे थे कि वे 
एक तरफ साम्राज्यवाद विरोधी लड़ाई में उलझे थे और 
दूसरी तरफ सांप्रदायिकता विरोधी युद्ध में। 

यह देखना और जानना दिलचस्प है कि जहां अरुंधती 
राय आंबेडकर के पाकिस्तान संबंधी विचारों का जिक्र नहीं 
करतीं वहीं संघ परिवार को विचारक आंबेडकर के 
“*एनीहिलेशन आफ कास्ट' का जिक्र नहीं करते। अगर 
करते हैं तो गाहे बगाहे। रही बात विभाजन के बाद महात्मा 
गांधी के अनशन और उसके पाकिस्तान पर पड़ने वाले 
प्रभावों की तो वह संघ परिवार संतुलित तरीके से रखना ही 
नहीं चाहता। जबकि महात्मा गांधी के उपवास के बारे में 
पाकिस्तान के पुनर्वास मंत्री राजा गजनफर अली खान ने 
'एक अखबारी मुलाकात में घोषणा की- “हाल के महीनों में 
भारत और पाकिस्तान दोनों में जो भयंकर नैतिक पतन 
सामने आया है उसका कोई कड़ा उपाय होना बहुत जरूरी 
था और महात्मा गांधी ने इन परिस्थितियों के खिलाफ उग्र 
रूप मैं अपना विरोध प्रकट किया है।'' 


पश्चिम पंजाब की विधानसभा के प्रांगण में गांधी के 
उपवास पर मलिक फिरोज खां नून ने कहा “'धर्म के 
संस्थापकों को छोड़कर संसार के किसी भी देश ने महात्मा 
गांधी से बड़ा आदमी पैदा नहीं किया।'' 


यह सही है कि महात्मा गांधी अंग्रेजी साम्राज्य को परास्त 
करने की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे लेकिन अंग्रेजों 
ओर यूरोपियों में उनके प्रशंसकों की संख्या बड़ी थी। उधर 
आंबेडकर अंग्रेजों के खिलाफ लडने के बजाय उनसे सहयोग 
करते हुए अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था से लड़ रहे थे। 
जिस बात को अरुण शौरी बेहद कड़वे ढंग से रखते हैं वह 
आंबेडकर और गांधी के बीच का बड़ा अंतर है कि जब 
महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे थे और 
गांधीवादी से लेकर तमाम समाजवादी और देश का आम 
जन अंग्रेज सरकार का दमन झेल रहा था उस वक्त बाबा 
साहेब ब्रिटिश वायसराय की एग्जिक्यूटिव कौंसिल 
(942-46) के लेबर सदस्य थे। स्पष्ट तौर पर अगर 
आंबेडकर के नेतृत्व को वैसा जनाधार नहीं मिला जैसा 
कांग्रेसी नेताओ को मिला तो उसके पीछे संघर्ष, त्यागऔर 
बलिदान बड़ा कारण रहा है। भारतीय मानस अपने त्यागियों 
और बलिदानियों की हमेशा से इज्जत करता रहा है और 
इसके लिए उसे साजिशी बताना या भ्रमित बताना इतिहास 


सामयिक वार्ता # जुलाई, 205 | 


की भ्रमित व्याख्या है। 


निश्चित तौर पर उस समय गांधी, नेहरू, सुभाष और 
जेपी जैसे लोग इतिहास के बड़े नायक थे और आज उन्हें 
छोटा करने की कोशिश का कोई अर्थ नहीं है। आंबेडकर 
के हिंदू कोड बिल संबंधी प्रयास को ढाल बनाकर नेहरू 
पर हमला करना आसान है लेकिन सवाल उठता है कि 
आज भी क्यों हिंदू विधि वैसी ही दकियानूसी बनी हुई है 
जैसी वह पचास के दशक में थी। आज क्यों हिंदुओं में 
तलाक दे पाना बेहद कठिन है और जीवन को नरक बनाकर 
तमाम धोखाधड़ी कर लेना आसान। आज तो नेहरू नहीं 
है। सवाल कुछ व्यक्तित्वों का नहीं उन तमाम शक्तियों का 
है जो हमारे समाज और इतिहास को अपने ढंग से नियंत्रित 
करती हैं और वास्तविक स्तर पर बड़ा बदलाव होने नहीं 
देतीं। आखिर क्या वजह है कि आज तमाम दलित और 
पिछड़ी शक्तियां स्त्रियों को संसद और विधानसभाओं में 
आरक्षण देने के पक्ष में नहीं हैं और जैसे ही विधेयक पेश 
होता है उसे फाड़ने को तैयार रहती हैं। दरअसल आंबेडकर 
ने 95] में जिस हिंदू कोड बिल पर नेहरू का समर्थन न 
पाकर मंत्रिमंडल छोड़ दिया था उसका नेहरू से ज्यादा 
कड़ा विरोध राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। उन्होंने साफ 
कहा था कि वे इसे संसद से पास नहीं होने देंगे। आंबेडकर 
का मानना था कि जाति व्यवस्था महिलाओं पर नियंत्रण के 
माध्यम से अपने को आगे बढ़ाती है। इसलिए उन्होंने औरतों 
को तलाक का हक देने और संपत्ति में पत्ती और बेटी को 
हक देने का कानून प्रस्तावित किया था। इसे संविधान सभा 
चार साल तक दबाए बैठी रही। इसके विरोध में हिंदू सा८ 
_ओ ने संसद का घेराव किया और उद्योगपतियों और जमींदारों 
ने आगामी चुनाव में कांग्रेस का समर्थन करने से इनकार 
कर दिया। तब जाकर आंबेडकर ने इस्तीफा दिया | हालांकि 
संघ परिवार के लोग हिंदू कोड बिल न पास होने का सारा 
दोष महज नेहरू पर लगाते हैं लेकिन उनसे सवाल पूछा 
जाना चाहिए कि क्‍या वे आज उस तरह का कानून पास 
करने को तैयार हैं या वे उन साधुओं का साथ छोड़ने को 
तैयार है जो ऐसे कानून का विरोध करते हैं। आज भी 
एनडीए सरकार के मंत्री वैवाहिक जीवन में बलात्कार की 
स्थिति को मानने को तैयार नहीं हैं। यह भी गौरतलब है कि 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन प्रमुख गोलबलकर 
भी हिन्दू कोड बिल के विरुद्ध थे। 

इस बिल को तैयार करते समय आंबेडकर ने कहा था 
कि वर्ग और वर्ग के बीच अंतर को कायम रखना , सेक्स 
और सेक्स के बीच के अंतर को कायम रखना और आर्थिक 
मसलों पर बराबरी लाने वाला कानून पास करते रहना 
संविधान का मजाक है। इतना ही नहीं जिस आंबेडकर को 


१950 में देश को दिए गए संविधान के निर्माता होने का श्रेय 
दिया जाता है उन्होंने ही 953 में उसे खारिज करने और 
जलाने की बात कह डाली थी। शायद जिन संवैधानिक 
उपायों पर आंबेडकर ने आजीवन विश्वास किया उससे 
उन्हीं का विश्वास टूटने लगा था। दूसरी तरफ जिन गां६ 
गवादियों ने आजीवन सत्याग्रह और संघर्ष पर यकीन किया 
वे संवैधानिक उपायों तक सीमित होते जा रहे थे। 

इसमें कोई दो राय नहीं कि आंबेडकर आधुनिक भारत 
में सामाजिक न्याय के सबसे बड़े योद्धा हैं लेकिन उनके 
साथ ज्योतिराव फुले, पेरियार, सावित्री बाई फुले, पंडिता 
रमाबाई, स्वामी अछतानंद हरिहर, श्री नारायण गुरु जोगेंद्र 
नाथ मंडल, बाबू गंगूराम का नाम भी उल्लेखनीय है। 
आजाद भारत कौ संसदीय राजनीति में आंबेडकर सफल 
नहीं हुए। उनकी राजनीति को सबसे ज्यादा परवान कांशीराम 
ने चढ़ाया और उसे एक हद तक कामयाबी मायावती ने 
दिलवाई। हालांकि सैद्धांतिक स्तर पर वे आंबेडकर के 
कहीं आसपास नहीं ठहरते। लेकिन सामाजिक न्याय की 
इस लड़ाई में डा राममनोहर लोहिया जैसे लोग भी रहे हैं 
जिनके लिए महज आजादी कौ लड़ाई ही नहीं उसके साथ 
सामाजिक न्याय की लड़ाई भी जरूरी थी । जाति तोड़ो की 
बात लोहिया भी करते थे लेकिन वे पूरे हिंदू धर्म को समाप्त 
करने का प्रस्ताव नहीं रखते थे। 


आंबेडकर को याद करते समय उनके चिंतन और 
विमर्श में सामाजिक न्याय को रेखांकित करना बेहद जरूरी 
है और उससे भारतीय समाज को बदलने और उसकी 
सामाजिक गुलामी को खत्म करने में मदद मिलेगी। लेकिन 
उसी के साथ उन लोगों को पीट-पीट कर धराशायी कर 
देना उचित नहीं है जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे और 
जिनका मानना था कि किसी भी देश के विकास और 
सामाजिक न्याय के लिए उसकी आजादी बेहद जरूरी है। 
उन लोगों ने आजादी की लड़ाई को हल्के में नहीं लिया 
और अपने लिए सुख सुविधा जुटाने के बजाय उसके लिए 
फांसी के तख्ते पर झूल गए। सामाजिक न्याय और स्वा८ 
गीनता संबंधी विमर्श आधुनिक भारत के दो ऐसे विचार हैं 
जिल्हें आपस में बौद्धिक कौशल के लिए भले लड़ाया जाए 
लेकिन हकीकत में वैसा करना भारत के भविष्य के लिए 
घातक होगा। वास्तव में भारतीय चिंतन की यह दो आंखें 
हैं। इनमें से एक को पसंद करना और दूसरे को बुरा कहना 
एकांगी नजरिया है। इसी के साथ हमें यह नहीं भूलना 
चाहिए कि आधुनिक भारत के इन दो विचारों के बीच 
धर्मनिरपेक्षता भी एक जरूरी विमर्श है उसे छोड़कर भी 
आंबेडकर की बाहवाही करना एक पाखंड ही होगा। 
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समाजवादी जन परिषद : 


समाजवादी जन परिषद 203 में हुये वाराणसी सम्मेलन 
के बाद से लेकर अब तक कई महत्वपूर्ण घटनाएँ और 
परिवर्तन देखने को मिले हैं। इनमें से कई पार्टी के लिए 
अनुकूल तो कई प्रतिकूल भी रहे। पिछले सम्मेलन के 
बाद से पार्टी में कई उतार-चढ़ाव भी आए. और इसका 
असर पार्टी के आंदोलनों और कार्यक्रमों पर भी गहरे रूप 
में पड़ा है। 

वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए अगले दो सालों में 
सांगठनिक कार्यक्रमों की संख्या में बढ़ोतरी बहुत जरूरी 
है। इससे पार्टी में सक्रियता आएगी और अपने विचारों के 
प्रचार के साथ ही नए लोगों को जोड़ा जा सकेगा। सजप 
के कार्यक्रम ग्रामीण जीवन को लक्ष्य कर उसमें सुधारात्मक 
प्रयोगों के साथ बनेंगे। सजप अपने आंदोलनो और कार्यक्रमों 
में से कुछ विशेष को अपने स्तर पर करेगा, जबकि कई 
मुद्दों पर सहमना संगठनों के साथ मिलकर आगे बढ़ेगा। 
पार्टी के इन सारे आंदोलनों और कार्यक्रमों का लक्ष्य इन 
मुद्दों की सफलता के साथ ही संगठन की मजबूती और 
विस्तार रहेगा विभिन्‍न कार्यक्रमों और नीतियों को आगे 
बढ़ाते समय या उसे हाथ में लेते हुए पार्टी को तदर्थवाद की 
अवस्था से बाहर आने की कोशिश करनी होगी। 

सजप के कार्यक्रमों में कुछ दलीय प्रतिबद्धता के साथ 
जुड़े व अनवरत चलनेवाले कार्यक्रम हैं जिनमें 
वैश्वीकरण-उदारीकरण की आर्थिक नीति के साथ हर 
प्रकार की सांप्रदायिकता से संघर्ष शामिल है। इसके साथ 
ही सजप के नजरिए से हर प्रकार की सामाजिक विषमता 
को दूर कर सामाजिक समता की स्थापना के लिए भी 
अनवरत कार्यक्रमों और आंदोलनों को सक्रिय रखना जरूरी 
है। सजप मानता है कि सामाजिक समता की स्थापना के 
लिए समाज के पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, स्त्री, आदिवासी 
समूहों को समाज में समान स्तर पर लाने के लिए और 
प्रयास करने की जरूरत है। महिलाओं के खिलाफ बढ़ती 
हिंसा से मुकाबला के लिए पार्टी को निरंतर अभियान 
चलाने की जरूरत है। सजप देश में बढ़ती कन्या भ्रूण 
हत्या की प्रवृत्ति के खिलाफ जन जागरण के स्राथ ही 
स्त्री-पुरुष से इतर अन्य लिंगीय व्यक्तियों के अधिकार 
और उनके सम्मान के लिए प्रयास जारी रखेगा। 

सजप राष्ट्रीय स्तर पर समान शिक्षा के अधिकार के 
लिए विभिन्‍न सहमना संगठनों के साथ आंदोलनों में सक्रिय 
रहा है। वह इसे आगे भी और प्रभावशाली ढंग से उठाएगा 


कार्यक्रम संबंधी प्रस्ताव 


अधिकार आंदोलन में महत्वपूर्ण पहलू केजी से पीजी तक 
मुफ्त शिक्षा और निजी शिक्षा को समाप्त करने का अभियान 
भी जुड़ा है। इसी के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, दवा की 
कीमतें और उपलब्धता को लेकर भी अपनी राय बनाएगा 
और इन मुद्दों पर जोर देने के लिए इन्हें आंदोलन का हिस्सा 
बनाएगा। 

समाजवादी जन परिषद किसानों, मजदूरों और 
असंगठित क्षेत्र में काम करनेवाले श्रमिकों के अधिकारों 
के लिए संघर्ष को जारी रखेगा। सजप किसानों के फसलों 
का उचित और लाभकारी कृषि मूल्य दिलाने को प्रतिबद्ध 
है। इसके साथ विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) से 
आयातित कृषि के व्यापारीकरण समेत हर नीतियों का 
विरोध करता रहेगा। कृषि नीति के तहत पार्टी प्राकृतिक 
कृषि के अपने अभियान को आगे भी जारी रखेगी। इसी 
के साथ भूमि अधिग्रहण संशोधन कानून का विरोध पार्टी 
खुद और अन्य सहमना संगठनों के साथ मिलकर देशव्यापी 
स्तर पर करेगी। इस मुद्दे पर बात करते समय सजप 
अपनी नीतियों के अनुरूप भू-सुरक्षा और भू-विभाजन पर 
भी जोर देता रहेगा। जरूरी यह भी है कि अलग-अलग 
अवसरों पर एक केंद्रीय मुद्दा बनाकर आंदोलन की रूपरेखा 
बने और इसे समग्र विकास नीति से जोड़कर स्पष्ट दृष्टि 
लोगों के सामने रखी जाए। 

उपर्युक्त नीतियों एवं परिस्थितियों के मद्देनजर सजप 
को अगले दो साल में अपनी बात को आगे बढ़ाने और 
आंदोलन को धार देने के लिए संगठित कार्यक्रम तय करने 
होंगे और अवसरों का उपयोग सुनिश्चित करना होगा। 
इसके लिए कई अवसर भी हमारे सामने हैं और सहयोगी 
भी। कार्यक्रमों की एक मोटा मोटी रूपरेखा यहां प्रस्तुत 
की जा रही है जो पार्टी के लिए दिशा निर्देशक का काम 
करेगी। 

4. प्रत्येक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दिवसों पर, जो 
विशेष तौर पर सजप की नीतियों के अनुकूल हों, हर 
इकाई में आवश्यक तौर पर कार्यक्रम लिए जाएं। जैसे- 
एक जनवरी- सजप स्थापना दिवस, 23 जनवरी- सुभाष 
बोस जयंती, 26 जनवरी- गणतंत्र दिवस, 30 जनवरी- 
'शहीद दिवस, 8 मार्च- महिला दिवस,23 मार्च- लोहिया 
जन्मदिवस, भगत सिंह शहादत दिवस, 4 अप्रैल 
अंबेडकर जयंती, एक मई- मजदूर दिवस, 9 अगस्त- 
भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, 2 अक्तूबर- अहिंसा दिवस, 


और इनमें लोगों को जोड़ने का प्रयास करेगा। शिक्षा के जयप्रकाश जयंती लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव स्मृति दिवस, 
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मानवाधिकार दिवस, 6 दिसंबर- अंबेडकर स्मृति 
दिवस/बाबरी ध्वंस दिवस इत्यादि। 

2. साल में कुछ खास समय को चिह्नित कर उसे 
किसी खास मुद्दे पर केंद्रित सप्ताह के रूप में मनाया जा 
सकता है। जैसे 23 जनवरी से 30 जनवरी का सप्ताह। 9 
अगस्त से 5 अगस्त का सप्ताह और 2 अक्तूबर से 2 
अक्तूबर का पखवारा | इस दौरान क्षेत्र विशेष में संगठन के 
विस्तार को ध्यान में रखते हुए पदयात्रा, साइकिल यात्रा 
निकाली जा सकती है। इन सप्ताहों और पखवारों में ज्वलंत 
मुद्दों को केंद्र में रखा जाएगा। अगर तत्काल कोई ज्वलंत 
मुद्दा नहीं है तो पार्टी के नीतिगत मुद्दे पर जनमत निर्माण के 
लिए इस अवसर का उपयोग किया जाएगा। मसलन, 
खेती -किसानी मुद्दा, लोकतांत्रिक सुधार, नर-नारी समता, 
दलित-आदिवासी विमर्श , विकेंद्रीकरण, देश की आर्थिक 
व्यवस्था, ग्राम-स्वराज, प्राकृतिक कृषि इत्यादि। 

3. स्थानीय मुद्दों को लेकर प्रत्येक इकाई स्तर पर 
कार्यक्रम निरंतर होते रहने चाहिए। इकाईयां अपने सामर्थ्य 
के अनुसार तय कर सकती हैं कि वह हर महीने कम से 
कम एक कार्यक्रम अवश्य करेंगी। 

4. स्थानीय और प्रादेशिक या राष्ट्रीय स्तर पर तत्काल 
उभरी समस्याओं और घटनाओं पर पार्टी की ओर से 
तत्काल नीति के अनुरूप प्रतिक्रिया व्यक्त की जानी चाहिए। 
घटनाओं और समस्याओं की प्रकृति के अनुसार कार्यक्रम 
या आंदोलन पर विचार किया जाएगा। 

5. कुछ मुद्दों पर योजनाबद्ध तरीके से कार्यक्रम शुरू 
किए जा सकते हैं। इस तरह के अभियान को अपने स्तर 
पर या अन्य सहमना संगठनों के साथ भी चलाया जा 
सकता है। इनमें वर्तमान और पूर्व की सरकारों की आर्थिक 
नीतियों, निवेशीकरण, सांप्रदायिक योजनाओं के खिलाफ 
मुहिम चलाया जाना चाहिए इसमें केंद्र के साथ ही विभिन्‍न 
राज्य सरकारों को भी निशाने पर रखना चाहिए। मसलन 
उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी और उसको सरकार कौ 
सांप्रदायिक दंगों में भूमिका और बिहार की जदयू-राजद 


की दिशाहीन तथा बाजारवादी नीतियां आदि हो सकती हैं। 

6. राज्यों में होनेवाले स्थानीय स्तर के चुनावों के लिए 
इकाईयां तैयारी करें और उसमें सक्षम हस्तक्षेप करते हुए 
हिस्सेदारी करें। 

7. विभिन्‍न तात्कालिक मुद्दों पर उस विषय के पार्टी 
से जुड़े या पार्टी नीतियों के समर्थक विशेषज्ञ के सहयोग 
से पुस्तिकाओं का प्रकाशन और उसका अधिक से 
अधिक विक्रय। 

8. ग्रामीण इलाकों में पार्टी समर्थित राजनीतिक, आर्थिक, 
सामाजिक नारों को लेकर दीवार लेखन। 

9- पार्टी और सामयिक वार्ता का अधिकाधिक सदस्य 
बनाने का अभियान। 

१0. सारी इकाइयों का यह परम कर्तव्य होगा कि वह 
अपने यहां आयोजित विभिन्‍न कार्यक्रमों, गोष्ठियों , सेमिनारों , 
आंदोलनों, प्रेस विज्ञप्तियों को सामयिक वार्ता के संपादकीय 
पते पर अविलंब भेजने की व्यवस्था करें जिससे दूसरी 
इकाइयां और लोग भी उनके आंदोलनों से परिचित हों और 
प्रेरणा ग्रहण कर सकें | 

१. भारत के संविधान में उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च 
न्यायालय में सिर्फ अंग्रेजी में काम की अनुमति है। दल 
की इकाइयां जिला मुख्यालय पर उच्चतर न्यायपालिका में 
कम से कम एक भारतीय भाषा में कामकाज का प्रावधान 
कायम करने की मांग के लिए सार्वजनिक कार्यक्रम 
आयोजित करेंगी। 

भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में भारतीय भाषाओं 
के महत्व को गौण करने वाली परीक्षा प्रणाली के विरोध में 
कार्यक्रम लिए जाएंगे । 

१2- दिसम्बर 205 में विद्यार्थी युवजन सभा का 3 
दिवसीय शिविर बरगढ़ ओड़ीशा में आयोजित किया जाएगा। 

वरिष्ठ साथी सच्चिदानन्द सिन्हा ने रचनात्मक कार्यक्रम 
के लिए जो सुझाव भेजा है उसे सम्मेलन ने सर्व -सम्मति से 
स्वीकार किया। (यह अलग से दिया जा रहा है।) 


सामाजिक प्रस्ताव : समाजवादी जनपरिषद 


आज जरूरत है एक समता आधारित समाज की, जिसमें 
जाति-उन्मूलन व नर-नारी विषमता का अन्त संभव लगे। यह 
हमारे वक्त की त्रासदी है कि इन लक्ष्यों को हासिल करने के 
लिए संघर्ष करने के बजाए हम सत्ताधारी दल और उसके 
दक्षिणपंथी सम्बद्ध संगठनों द्वारा एक मनुवादी समाज की उल्टी 
दिशा में ले जाए जा रहे हैं । नरेन्द्र मोदी और उनके दल के 
प्रचण्ड बहुमत से जीतने के पीछे सिर्फ कम्पनियों-पूंजीपतियो 
द्वारा प्रधानमज्त्री पद के दावेदार को देश कौ सेवा के लिए 


“गरीब चाय वाले ' के रूप में परोसा जाना ही नहीं था, अपितु 
नब्बे के दशक से ही बहुजन समाज का साम्प्रदायकौीकरण भी 
एक वजह था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिन्दू परिषद, 
बजरंग दल तथा संघ परिवार के नए-नए आनुषंगिक संगठन 
अपना कठमुल्ला नजरिया प्रचारित करने में कामयाब रहे हैं 
जबकि हिन्दू धर्म का उदारवादी तबका अपनी निष्क्रियता की 
बजह से सिकुड़ता चला जा रहा है। स्वयं नरेन्द्र मोदी को 
वाराणसी में जिताने के लिए चलाया गया अभियान जाहिरा तौर 
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पर साम्प्रदायिक था। ऊपर जिन समूहों का जिक्र किया गया है, 
उन्हें यह माहौल दिल्‍ली में गिरजाघरों पर आक्रमण तथा बंगाल 
के धार्मिक-केन्द्र में ववस्क नन पर हमला तथा बलात्कार जैसे 
घृणित व सामाजिक ध्रुवीकरण करने वाले कामों के लिए बल 
प्रदान कर रहा है। “घर वापसी” जैसे कार्यक्रमों को हमें 
राजनैतिक कार्यक्रम के रूप में समझना होगा, क्योंकि हिन्दू धर्म 
एक जीवन पद्धति है जो धर्मान्तरण अथवा पुनर्धर्मान्तरण में नहीं 
मानती। पुनधर्मान्तरित व्यक्ति को अपनी जन्मना जाति में 
लौटाना मनुवादी समाज में अन्तर्निहित जाति प्रथा को मजबूती 
प्रदान करने का औजार है। यह गौर-तलब है कि संघ परिवार 
कहता है कि भारत का हर 
नागरिक हिन्दू है, तो फिर उसको 
हिन्दू-मुस्लिम शादियों से इतनी 
तकलीफ क्‍यों होती है? 
मुसलमानों का मताधिकार 
खारिज करने की हालिया मांग 
भारतीय समाज के धर्म के आ६ 
गर पर ध्रुवीकरण की सोची- 
समझी तिकड़म का उदाहरण है। 
यह साफ है कि इन षड़यन्त्रों को 
केन्द्र सरकार का मौन समर्थन 
मिला हुआ है । इन कट्टरपंथी 
साम्प्रदायक साजिशों के 
फलस्वरूप मुसलमानों तथा 
इसाइयों में मौजूद साम्प्रदायिक 
शक्तियों को भी बल मिलता है । 

समाजवादी जनपरिषद इस 
पतनोन्मुख दौर में हिन्दू, 
मुसलमान, ईसाई, सिख और 
अन्य धार्मिक समुदायों के उदार 
तबकों के साथ एकजुट होने तथा 
उनके सहयोग से साम्प्रदायिक 
ताकतों को नेस्तनाबूद करने का 
संकल्प लेती है। 

विभेद करना तथा कऋरतापूर्ण 
ढंग से 'अन्य' (खुद से जुदा 
अन्य) को शिकार बनाना जाति-प्रथा का मूल स्वभाव है तथा 
इसने हमारे सामाजिक ताने-बाने को सदा छिनन-भिन्‍न किया है। 
पूर्वोत्तर राज्यों के छात्रों पर दिल्‍ली में हुए हमले, 204 में बोडो 
उग्रवादियों द्वारा गैर-बोडो आदिवासियों तथा मुसलमानों पर 
हमले तथा हाल ही में नगा मर्द और औरतों द्वारा बलात्कार के 
कथित आरोपी एक असमिया मुस्लिम पर हमला और हत्या- 
यह सभी घटनाएं हमारे समाज के नस्लीय चेहरे का रूप हमें 
दिखाती हैं | इस बीमारी की दवा का सुझाव देने के पहले यह 
जरूरी है कि हम बीमारी के लक्षणों को समझें एवं स्वीकार 


करें। 

सार्वजनिक स्थानों पर यौन उत्पीड़न पितृ-सत्तात्मक समाज 
व्यवस्था के साथ-साथ, खाप पंचायतों के फैसले अथवा 
मुस्लिम उलेमाओं द्वारा सड़ी-गली सामाजिक प्रथाओं को 
'टिकाए रखने के लिए. जारी फतवों के फलस्वरूप भी होता है । 
सत्ता के पदों को छोड़ भी दें तो ज्यादातर पुरुष बराबरी का स्थान 
हासिल करने वाली स्त्रियों की सार्वजनिक प्रतिष्ठा बरदाश्त 
नहीं कर पाते हैं। गांवों, कस्बों और शहरों में बलात्कार की 
घटनाएं बढ़ रही हैं। बलात्कार की शिकार महिला किसी भी 
आयु-बर्ग व सामाजिक पृष्ठभूमि की होती हैं तथा इनमें दलित 
महिलाओं की संख्या ज्यादा 
होती है। बलात्कार अपराधी 
द्वारा अपनी शिकार पर प्रयुक्त 
'पाशविक-दरिन्दगी की ताकत 
का प्रकट रूप है। दलित 
महिलाओं के बलात्कार में 
जाति-प्रथा और पितृ- 
सत्तात्मक ढांचा दोनों की 
मानसिकता कारक बनती है। 
“इंडियाज डॉटर' नामक 
बीबीसी के वृत्त चित्र पर 
प्रतिबनध लगाए जाने पर 
काफी हो-हल्ला हुआ। 
सामूहिक बलात्कार और हत्या 
की इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 
अपनी बेटी गंवा चुके 
माता-पिता के साहस को इस 
फिल्‍म में दिखाया गया है । 
अपनी जमीन का टुकड़ा बेच 
कर अपनी बेटी को पढ़ने के 
लिए बाहर भेजने का उन्हें कत्तई 
मलाल नहीं था तथा जाहिर तौर 
पर इस आपराधिक आक्रमण 
का साहस से मुकाबला करने 
वाली अपनी बेटी पर उन्हें फख 
था। अपनी बेटियों की 
परवरिश कैसे की जानी चाहिए, इस बारे में सभी भारतीयों को 
यह फिल्म एक अच्छा संदेश देती है। 

समाजवादी जनपरिषद पार्क स्ट्रीट ,कोलकाता में हुए 
बलात्कार कौ शिकार सुजेट जॉर्डन की स्मृति को भी सलाम 
करती है । यौन हमलों की शिकार जो महिलाएं, जीवित रह 
जाती हैं और उस कृत्य की बाबत बोलने का साहस करती है 
उनके प्रति भारतीय समाज का रवैया ऋर और दरिन्दगीपूर्ण होता 
है। सुज़ेट जॉर्डन को पहले अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा 
और अन्तत: अपनी जान से भी। 
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भारत , पाकिस्तान और बांग्लादेश को अपने समान खान-पान 
से ज्यादा, महिलाओं के प्रति उनका एक जैसा रबैया एकताबद्ध 
करता है। इन देशों में सामाजिक कुरीतियों पर यथास्थितिवाद 
कौ ताकतों से परेशान करने वाले सवाल उठाने वाली महिलाओं 
को खामोश करने की समान प्रवृत्ति है। उपमहाद्वीप के इन सभी 
देशों में कन्या भ्रूण हत्या से लगायत कन्या-कुपोषण और इज्जत 
के नाम पर को गई हत्याएं समान रूप से होती हैं जिनमें 
स्त्री-जीवन के मूल्य को पूर्णतया नजरअंदाज किया जाता है । 
केन्द्र की राजग सरकार तथा राज्यों में उसके सहयोगी दलों के 
द्वारा प्रतिबन्धों का अम्बार लगा दिया गया है। यह असहिष्णुता 
तथा प्रतिबाद के स्वर को दबाने की इच्छा से किया जा रहा है। 
सजप गुजरात आतंकवाद तथा संगठित अपराध नियन्त्रण 
कानून, 205 की निन्दा करती है। यह कानून क्रूर दमनचक्र को 
बढ़ावा देगा तथा राजनैतिक बदला लेने के उद्देश्य से सत्ता धारी 
दल द्वारा संचालित पुलिस की मदद से इसका दुरुपयोग होगा। 
गुजरात पुलिस द्वारा फर्जी मुकदमें गढ़ने और छल-प्रपंच का 
पिछला रेकार्ड गौरतलब है। सर्वोच्च न्यायालय ने अक्षरधाम 
मामले में इस तथ्य को नोट किया था। पुलिस के समक्ष दिए गए 
बयान को स्वीकृति मान लेना आरोपी के मौलिक अधिकारों का 
गंभीर हनन है। इसके साथ ही यह कानून टेलीफोन से होने वाली 
बातचीत को सुनने का हक सरकार को देकर तथा उसे अदालत 
में साक्ष्य के रूप में मान्य करने से नागरिक की निजता का हनन 
भी करता है । 

समाजवादी जनपरिषद दृदढ्तापूर्वक अपना यह निश्चय 
दोहराती है कि शिक्षा व रोजगार में समाज के सभी हाशिए के 
समूहों को आरक्षण दिया जाना चाहिए । इनमें दलित ईसाई एवं 
'पसमान्दा मुस्लिम शामिल हैं। मगर हम यह भी कहना चाहते हैं 
कि सामाजिक समता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह एक 
औजार या साधन है, अपने आप में लक्ष्य नहीं है । बैश्वीकरण 
के शुरुआती दौर में समर्थन जुटाने के लिये यह भ्रम फैलाया गया 
कि इसका असर जाति के जकड़न को कम करेगा, मगर हुआ 
इसका उल्टा ही। बराबरी हासिल करने के लिए हमें 
जाति-प्रथा का उन्मूलन करना होगा तथा कुछ जातियों के अन्य 
जातियों पर वर्चस्व की मानसिकता का नाश करना होगा। 

समतामूलक समाज स्थापित करने के लिए जाति प्रथा का 
नाश करना जरूरी है, परंतु पितृसत्तात्मक सत्ता तथा 
पितृसत्तात्मक मानसिकता बदलना भी जरूरी है। यह दोनों तन्त्र 
समाज में इतनी गहराई से धंसे हुए हैं कि इन्हें हासिल करना 
आसान नहीं होगा, इसके बावजूद समाजवादी जनपरिषद को 
इस दिशा में काम करना होगा। 

लोग लैंगिक पक्षपात का मतलब समझने लगे हैं परंतु 
समलैंगिकता के अपराधीकरण (सर्वोच्च न्यायालय भा-द.सं. 
की धारा 377 को पुष्ट किया जाना) व्यक्ति की यौन-स्वायत्तता 
तथा गरिमामय जीवन के विरुद्ध है यह समझ अभी समाज में 


नहीं बन पाई है। डॉ. अम्बेडकर तथा संविधान सभा ने वैयक्तिक 
स्वतंत्रता को राज्य के अधिकार से ऊंचा दर्जा दिया। ऐसा प्रतीत 
होता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने समाज 
में व्याप्त बहुसंखयक आबादी की राय को तवज्जो दी । कोई भी 
न्यायपूर्ण लोकतंत्र बहुसंख्यक आबादी के साथ साथ छेटे से 
छोटे अल्पसंख्यक समूह के अधिकारों कौ भी रक्षा करता है। 
समाजवादी जनपरिषद इस मुद्दे पर जन जागरण अभियान 
चलायेगी। 

समाज में किन्नरों के शोषण तथा उन्हें हाशिए पर ढकेले 
जाने को ध्यान में रखते हुए सजप उन्हें एक अल्पसंख्यक समूह 
के तौर पर मान्य करना चाहेगी तथा उनके साथ मिलकर उनके 
सामाजिक-राजनैतिक अधिकारों के लिए काम करेगी। 

संविधान में शिक्षा का अधिकार दिया गया है परंतु पिछली 
किसी सरकार अथवा मौजूदा सरकार ने उसे लागू नहीं किया। 
दुनिया के कई देश, जैसे नॉर्वे , फिनलैंड, जर्मनी, ब्राजील तथा 
अर्जेन्टीना हर स्तर पर मुफ्त शिक्षा देते हैं, केजी से पीजी तक। 
इन देशों में शिक्षा सरकार द्वारा पोषित है और जनता से मिलने 
वाले समान टैक्स से चलाई जाती है। प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री प्रो. 
अनिल सद्गोपाल ने गणना कर बताया है कि केन्द्रीय बजट में 
शिक्षा के मद को सकल घरेलू उत्पाद में सिर्फ .8% की वृद्धि 
कर देने पर सबके लिए सरकारी खर्च पर केन्द्रीय विद्यालय के 
स्तर के विद्यालय चल सकते हैं। बजट की इस मामूली वृद्धि से 
बन्द हो रहे खस्ताहाल पंचायत, नगर पालिका स्कूलों को 
केन्द्रीय विद्यालय के स्तर पर लाया जा सकता है। समाज के हर 
'तबके से आने वाले बच्चों के लिए शिक्षा का यह लक्ष्य हासिल 
करने के लिए एक आन्दोलन शुरु हो चुका है, इसे बल देने की 
जरूरत है । 

किसी भी बच्चे को उसकी मातृभाषा में ही सर्वोत्तम शिक्षा 
दी जा सकती है। शैक्षिक मनोविज्ञान के कई अध्ययनों से यह 
साबित हो चुका है। अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा के प्रति आकर्षण 
भ्रम के कारण है तथा यह बच्चों को सृजनात्मक सोच विकसित 
करने की जगह र्टू बना देता है। गांधीजी की “नई तालीम ' की 
भांति हमें कलम और कुदाल दोनों को तरजीह देना होगा। 
भारतीय समाज में सिर्फ बौद्धिक और कागजी काम को प्रतिष्ठा 
मिलती आई है उसके बजाए ऐसी शिक्षा व्यवस्था से श्रम को 
गरिमा मिलेगी। 

समाजवादी जनपरिषद का यह राष्ट्रीय सम्मेलन जाति 
प्रथा, पितृ सत्तात्मकता के खात्मे के लिए कृत संकल्प है तथा 
पड़ोसी स्कूलों के माध्यम से चलने वाली समान स्कूल प्रणाली 
के जरिए वास्तविक शिक्षा के अधिकार के लिए लड़ने के लिए 
'कटिबद्ध है ताकि समाज के हर तबके के बच्चे साथ-साथ 
पढ़ें। इस दिशा में होने वाले हर प्रयास का यथा-स्थिति वाद की 
ताकतों द्वारा विरोध होगा परन्तु भारतीय समाज में क्रांतिकारी 
परिवर्तन इन तीन मोर्चो पर संघर्ष के बिना मुमकिन नहीं होगा। 


36 सामयिक वार्ता # जुलाई, 205 


समाजवादी जनपरिषद : राजनीतिक, आर्थिक एवं 
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर प्रस्ताव 


हमें अब ठीक से समझ लेना चाहिए कि पिछले तीन 
दशकों से अधिक देश की सत्ता पर काबिज सरकारें न 
मनमोहन सिंह की रही हैं, न नरेन्द्र मोदी की या किसी और 
की। इस नव-उदारीकरण के दौर में वैश्विक स्तर पर 
शक्तिशाली औद्योगिक एवं वाणिज्यिक व वित्तीय संगठन 
(चाहे वह किसी भी देश के हों और भले हो उनमें बड़ी 
संख्या वर्तमान दृष्टि से आर्थिक एवं तकनीकी रूप से 
विकसित शक्तिशाली देशों की ही है) अपने या दूसरे देशों 
की सत्ताओं पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कब्जा जमाने या 
जमाए रखने में लगे रहे हैं। इनका उद्देश्य अपने हितों के 
लिए कमजोर देशों या समुदायों का शोषण और उनकी 
प्राकृतिक सम्पदा की लूट है और उसका साधन उनका 
बाह्य और आन्तरिक उपनिवेशीकरण है। इसके लिए वह 
'घुड़दौड़” के नए-नए घोड़ों जैसे किसी अधिनायक अथवा 
कमजोर जनतांत्रिक राष्ट्रों के ऐसे राजनीतिक संगठनों या 
पार्टियों पर डोरे डालते रहे हैं जो किसी समय या परिस्थिति 
विशेष में किसी न किसी नाम पर जनमत को अपने पक्ष में 
कर (संख्यात्मक रूप से बड़े समुदायों की भावनाओं को 
उभारकर ) सत्तासीन होने कौ काबलियत रखते हों । जो इन 
बाजारवादी पूँजीवादी ताकतों को अधिक से अधिक मनमानी 
करने की छूट दे सकते हों और उनके कार्यों को जनता के 
बीच वैधता (लेजिटिमेसी) प्रदान कर सकते हों। उनकी 
विजय के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकने को बाजार की 
यह शक्तियाँ पूरी तरह तैयार रहती हैं। 

स्वतंत्र भारत के नवनिर्माण के लिए प्रारम्भ से ही 
पश्चिम के अन्धानुकरण में अपनाई जाती रही अधकचरी 
आर्थिक नीति और फिर राजीव गाँधी के काल से शुरू हुए 
उदारीकरण और नरसिंह रॉव सरकार के काल से घोषित 
रूप से हमारे देश में लागू किए गए 'डंकल' एवं विश्व 
बैंक' और “विश्व व्यापार स्ंठन' के नुस्खे ने अपने 
अन्तर्विरोधों के कारण देश में बड़ी आर्थिक और सामाजिक 
विसंगतियां पैदा की हैं। वहीं उसी नवउदारवादी मानसिकता 
से ग्रस्त या उसके मकड़जाल में फंसे शहरी मध्यम वर्ग के 
बहुत से लोगों को इसका एकमात्र कारण भ्रष्टाचार और 


'किया। तो दूसरी ओर बाजार की शक्तियों ने नरेन्द्र मोदी 
के रूप में एक तेज दौड़ने वाला नया घोड़ा तलाश कर 
लिया, जो “राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ' जैसे हिन्दू 
प्रतिक्रियावादी संगठन की संगठित फौज से तो लैस था ही, 
बाजार की उन ताकतों का भी स्वागत करने को प्रस्तुत था 
जो उसे अपनी पीठ पर बैठा कर सत्ता तक पहुँचाने में 
सक्षम थीं जो मनमोहन सरकार के भ्रष्टाचार, निकम्मेपन 
और कमजोरी का लाभ लेने में ही सफल नहीं हुआ बल्कि 
उसी 'विकास' के नारे को और आगे बढ़ाने में भी बाजी 
मार ले गया जो स्वयं कांग्रेस सरकार द्वारा ही लाया गया 
था। परिणाम सामने है, देश में एक मजबूत सरकार है, जो 
बिना किसी की परवाह किये कम्पनियों की फाइलें तेजी 
से दौड़ा सकती है, उन्हें देश के जल, जंगल, जमीन, 
खदान और धन को सस्ते दाम पर उपलब्ध करा सकती है 
और बहुसंख्यक आम लोगों को राष्ट्र की सुरक्षा और 
अल्पसंख्यकों की बदनीयती का हवाला देकर अपने पीछे 
खड़े रहने के लिए ललकार भी सकती है। जो तथाकथित 
'विकास' और 'अच्छे दिन आने” के स्वप्न के नाम पर 
आम जनहित के कुछ सतही उपक्रमों के प्रदर्शन के साथ 
उन्हीं कार्यक्रमों और योजनाओं को कम्पनियों के हित में 
और निर्लज्जता और संशोधनों के साथ लागू कर सकती है 
जिसे करने में पिछली सरकार कुछ हिचकिचाती रही थी। 
इसीलिए तो कांग्रेस जनों को हमेशा यह सिर पीटते पाया 
जाता है कि मोदी सरकार तो उन्हीं की मन्‍्शा और कार्यक्रमों 
को लागू कर रही है, तो मोदी जी में नया क्या है | कांग्रेस के 
ही समर्थन से राज्यसभा में नए बीमा कानून जिसमें 49 
प्रतिशत्‌ विदेशी निवेश की व्यवस्था है तथा माइन्स एंड 
मिनरल्स (डेवलपमेण्ट एंड रेगुलेशन) अमेण्डमेण्ट बिल, 
2045 एवं कोल माइन्स (स्पेशल प्राविज़न्स) बिल, 205 
को स्वीकृति प्रदान किया जाना इसका ताजा उदाहरण है। 
मोदी सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों की शुरूआत का श्रेय 
नरसिंह राव को देते हुए उनकी स्मृति में मेमोरियल बनाने 
का संकल्प इसका खुला प्रमाण है। यह अवश्य है कि 
कांग्रेस के ही शासन काल में जनता के लम्बे संघर्ष के बाद 


एक के बाद एक उद्घाटित होने वाले घोटाले ही समझ में 
आए जिसने अन्ना हजारे के लोकपाल आंदोलन और 
अरविन्द कंजरीवाल की 'आम आदमी पार्टी" को पैदा 


पारित किये गये 203 के भूमि अश्निहण कानून में संशोधन 
की बात कांग्रेस को हज॒म नहीं हो पा रही है क्योंकि इस 
प्रश्न पर देशव्यापी असन्तोष और आन्दोलन से उसे अपने 
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लिए फिर से जनसमर्थन प्राप्त करने कौ गुंजाइश नजर आ 
रही है। जबकि समाजवादी जनपरिषद कौ दृष्टि में तो 
2073 का कानून भी अपने आप में कृषिभूमि या किसानों 
की भूमि जिस 'विकास' के नाम पर अधिगृहीत या क्रय 
द्वारा प्राप्त करने की बात करता है उस प्रकार का (विकास! 
ही देश की आम जनता के हितों का विरोधी है और उसमें 
भी नए बिल द्वारा किसानों की सामूहिक सहमति की 
अनिवार्यता को समाप्त किया जाना तो और घातक है। 
जनतंत्र की एक विडम्बना है कि बहुमत से सत्ता में 
पहुँचने वाला कोई भी दल अपने प्रत्येक कार्यक्रम और 
योजनाओं के लिए, बैधता प्राप्त कर लेता है, भले ही वह 
लोगों को गुमराह करके ही पहुँचा हो। हमारी चुनाव प्रणाली 
की एक अन्य बड़ी विडम्बना यह भी है कि 50 प्रतिशत्‌ से 
काफी नीचे मत प्राप्त करके भी कोई दल राष्ट्र का 
प्रतिनिधित्व करने का अधिकारी हो जाता है और कोई 
अन्य दल उतने या उससे अधिक प्रतिशत मत पाकर भी 
सरकार नहीं बना पाता। इसका एक उदाहरण हाल में मात्र 
30-3 प्रतिशत मत पाकर भाजपा का केंद्र की सत्ता पर 
काबिज होना और 23.9 प्रतिशत मत लेकर तमिलनाडु में 
द्रमुक का एक भी सीट न पाना है। इसके लिए चुनाव 
प्रणाली में आवश्यक सुधार कौ बात लोहिया जी के समय 
से ही और सजप द्वारा भी उठायी जाती रही है। दूसरे यह 
भी कि पिछली और वर्तमान एन.डी.ए. एवं यू.पी.ए. सरकारें 
तो अब देशहित से जुड़े अनेक गम्भीर मसलों पर भी 
अपनी दलगत राजनीति कौ तरह ही निर्णय लेती रही हैं 
और संसदीय व्यवस्थाओं तथा जनाभिमत लेने के किसी 
भी तौर-तरीके कौ आवश्यकता या उसके अनुपालन से 
बचती रही हैं। परमाणु ऊर्जा का मामला रहा हो, विश्व 
व्यापार संगठन और विश्व बैंक द्वारा अभिप्रेरित संविदाएँ 
हों या विविध प्रकार की ऐसी द्विपक्षीय या बहुपक्षीय आर्थिक 
संधियाँ जो देश के लिए दूरगामी संकटों को आमंत्रित 
करने वाली हैं, और फिर देश की कृषि नीति हों, भूमि-सु८ 
पर कानूनों में संशोधन का मसला हो या शिक्षा और स्वास्थ्य 
नीति, ऐसे अधिकांश क्षेत्रों में जिस प्रकार की हड़बड़ी, 
लापरवाही और देश के बहुसंख्यक कमजोर तबकों और 
आदिवासियों के अपने अधिकारों के संघर्षों आदि के प्रति 
जैसी असंवेदनशीलता का परिचय दिया जाता रहा है वह 
चिन्ताजनक है। आम कूषकों को कृषि उत्पादन का उचित 
मूल्य न मिलने और प्राकृतिक आपदाओं से फसलों की 
बरबादी और ऋणग्रस्तता के कारण किसानों द्वारा लगातार 
हो रही आत्महत्याओं के प्रति यह सरकारें मुह चुराती या 
अपर्याप्त मुआवजों या तात्कालिक कामचलाऊ उपक्रमों 
से अपनी जिम्मेदारियों की इतिश्री मान लेती रही हैं। वहीं 


स्थानीय समुदायों या किसानों कौ सहमति तथा सामाजिक 
प्रभाव के मूल्याँकन जैसी अनिवार्य शत्तों में संशोधन की 
व्याकुलता और अडानी को आस्ट्रेलिया में खनन हेतु बैंक 
ऋण देने की आतुरता (अडानी जिसने आस्ट्रेलिया के 
203-4 चुनाव में अपने लाभ हेतु सत्तासीन लिबरल 
पार्टी एवं विजयी होने वाली लेबर पार्टी को आस्ट्रेलिया में 
*द ग्रेट बैरियर रीफ' में खनन का ठीका प्राप्त करने के 
उद्देश्य से कुल 50,000 आस्ट्रेलियन डॉलर का चन्दा 
दिया था उसे मोदी जी ने भारतीय स्टेट बैंक से 6000 
करोड़ रूपए देने की पहल कर दी जबकि दुनिया के अन्य 
(24) बैंकों ने उसे लोन देने से इनकार कर दिया था 
क्योंकि वहाँ इस योजना के विरुद्ध स्थानीय असंतोष एवं 
आन्दोलन अभी चल रहा है) दिखाकर वर्तमान सरकार ने 
खुले रूप से जनता के पैसे से चुनिन्दा पूँजीपतियों की 
मदद कर अपने पूँजीवादी चरित्र का नंगा उदाहरण प्रस्तुत 
'किया है। पीपीपी मॉडल एवं सेज योजनाएँ, 204-5 में 
ही वित्तीय संतुलन के लिए सामाजिक क्षेत्र से मदों को 
कम करने तथा मनरेगा को सीमित करने- (शिक्षा, स्वास्थ्य 
एवं समाज कल्याण के कार्यक्रमों से - 25 प्रतिशत ग्रामीण 
विकास से, ,000 करोड़ शिक्षा से और 7,000 करोड़ 
स्वास्थ्य से कम करने तथा मनरेगा में 204-व5 के मद में 
सरकार के अपने ही अनुमान 60,000 करोड़ के बजाय 
34,000 करोड़ का ही आवंटन करने) और आधारभूत 
ढांचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर ) के निर्माण के नाम पर सरकारी यानी 
जनता के पैसे से कम्पनियों के ही हित में ऐसी सड़कों और 
यातायात के सुरक्षित साधनों के निर्माण (जो मुख्यतः 
कम्पनियों को ही सुविधा पहुंचाएंगे क्योंकि वह साधन भी 
ठेकेदारों और निजी कम्पनियों द्वारा संचालित होने के कारण 
आम जनता के लिए अत्यन्त मंहगे या उनकी पहुंच से 
बाहर या उसके लिए निरर्थक ही होंगे) आदि ऐसे अनेक 
कदमों और उपक्रमों और फिर 205-46 के नए बजट में 
समाज कल्याण कार्यक्रमों के मद से ,34 ,52करोड़ रुपए 
कम कर और कॉर्पोरेट करों में राहत देकर वर्तमान सरकार 
ने अपनी कॉपोरेट की पक्षधर और आमजन विरोधी 
सामाजिक आर्थिक नीति और उसकी दिशा को पूरी तरह 
स्पष्ट कर दिया है। 

* भारत एक तेजी से बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति है और 
27वीं सदी चीन और भारत की ही होगी', इस तरह के 
उद्घोष, अखबारी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की खबरें, 
तमाम तरह की देशी-विदेशी एजेसिंयों, अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियन डेवलपमेण्ट बैंक आदि 
द्वारा किए जाने वाले अध्ययनों की रिपोर्टों जिनमें भारत 
की जीडीपी आने वाले वर्षों में 7 से 8 प्रतिशत्‌ तक बढ़ने 


20॥3 के भूमि अधिग्रहण कानून की 80 से 70 प्रतिशत के कयास लगाए जा रहे हैं और उनपर चल रही उत्साहजनक रहे हैं और उनपर चल रही उत्साहजनक 
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बहसें शहरों में बसने वाले मध्यम और अमीर वर्ग को 
रोमांचित करने के लिए काफो हैं। निसंदेह हमारी आबादी 
का लगभग 20 प्रतिशत्‌ ऐसा जरूर है जो कुछ अमीर या 
विकसित देशों के सम्पन्न लोगों से समानता रख सकता है 
(देश की जनसंख्यागत स्थिति को ध्यान में रखकर देखें तो 
कुल अफ्रिकाई आबादी या सम्पूर्ण योगेप कौ आबादी या 
सम्पूर्ण अमेरिकी महाद्वीप की आबादी के बराबर हमारे 
देश की आबादी की तुलना करने पर) जैसा कि दुनिया के 
सर्वाधिक अमीरों की तालिका में अब हमारे देश के कुछ 
पूँजीपति घराने भी ऊपर दिखाई देने लगे हैं। उपभोक्ताओं 
की दृष्टि से तो हम चीन, जापान, द. कोरिया, योरोप और 
अमेरिका सभी के लिए एक आकर्षक बाजार के रूप में 
दिखाई दे रहे हैं (किसी भी विदेशी इलेक्ट्रॉनिक या मोटर 
कार या भारत के नव धनाढ्य वर्ग के लिए आकर्षक अन्य 
उपभोक्ता सामग्री के भारत को निर्यात और यहां के कच्चे 
माल पर नियंत्रण के लिए बाहरी कम्पनियों को हमारा देश 
एक सुविधाजनक क्षेत्र लगता है तो इस पर आश्चर्य नहीं 
होना चाहिये) और अब तो हमररे प्रधानमंत्री यहां रोजगार 
के नए अवसर सृजित करने के नाम पर उन्हें भारत में ही 
निर्माण (“मेक इन इंडिया ', हालाँकि हमारे रिजर्व बैंक के 
गवर्नर ने ही इसमें संशोधन करके ' मेक फॉर इंडिया' की 
सलाह दी है) करने के लिए तरह तरह की सुविधाएं प्रदान 
करने का आह्वान करते दिख रहे हैं। यह हमारे अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्बन्धों को भी ढंग से रेखांकित करने का आधार बना है। 
परंतु मानव विकास सूचकांकों पर नज़र डालें तो हम 
दुनिया के 487 देशों में 34 वें स्थान पर और लैंगिक 
असमानता में 29 वें स्थान पर चिह्नित किए गए हैं। 
(यूएनडीपी रिपोर्ट, 20) | हाल ही में 9 अप्रैल, 205 
के 'द हिन्दू' में छपी हेडलाइन “इंडिया रैंक्स लोअर देन 
इबेन नेपाल” के अन्तर्गत्‌ सामाजिक सूचकांकों यथा 
स्वास्थ्य, जल, स्वच्छता, व्यक्तिगत्‌ सुरक्षा, प्राप्ति के अवसर, 
सहिष्णुता, समेकलन, व्यक्तिगत्‌ स्वतंत्रता एवं चयन आदि 
की स्थितियों के आधार पर प्रस्तुत “सामाजिक प्रगति 
इण्डेक्स' में 33 देशों के बीच भारत १0वें स्थान पर 
अंकित बताया गया है, जो जीडीपी में हमारे 93वें स्थान से 
भी नीचे है। जबकि “सहिष्णुता और समेकलन' की दृष्टि 
से यह १28वें स्थान पर तथा 'स्वास्थ्य और प्रसन्‍नता' की 
दृष्टि से 20वें स्थान पर चिन्हित किया गया है। इस प्रकार 
स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, जीवन-यापन का स्तर, प्रति 
व्यक्ति पैदावार और आय (हाँलाकि कुल पैदावार या 
उत्पादन और उपभोग का 80 प्रतिशत्‌ तो मात्र 20 प्रतिशत्‌ 
से भी कम लोगों के हाथ में होता है और हमारी आबादी का 
80 प्रतिशत से अधिक उसके मात्र 20 प्रतिशत्‌ से भी कम 
का हिस्सेदार बन पाता है) आदि के हिसाब से कुल मिलाकर 


हमारी स्थिति चिन्ताजनक ही है। 

एक गम्भीर विडम्बना यह भी है कि देश के कुछ 
साधन सम्पन्न वर्ग तो विकास की वर्तमान में प्रचलित 
अवधारणा और कार्यक्रमों में अपना वर्तमान और भविष्य 
देखते ही हैं, उससे वंचित समूह भी अज्ञानता और भ्रमवश 
उसी में अपनी हिस्सेदारी की उम्मीद लगा बैठे हैं। यह सब 
उस पूँजीवादी तर्क का ही समर्थन करते दिखाई देते हैं 
जिसके अनुसार पूँजीवादी व्यवस्था से ही पश्चिमी विकसित 
देशों कौ तरह हमारा भी विकास संभव होगा, देश की जी. 
डी.पी. बढ़ेगी, अधिक कारखाने लगाने वाले लोग मिलेंगे, 
संसाधन बढ़ेगें तो रोजगार भी बढ़ेगा और धीरे धीरे सब 
खुशहाल होंगे। पिछले लम्बे अनुभवों से पूँजीवादी व्यवस्था 
में यह तर्क कितना झूठ सिद्ध हुआ है यह बताने की जरूरत 
नहीं है। क्योंकि जी.डी.पी. बढ़ने का अर्थ आमजन की 
आर्थिक हैसियत बढ़ना नहीं होकर देश की समग्र आय का 
बढ़ना है जिसका बड़ा प्रतिशत्‌ बड़े पूँजीपति घरानों की 
आय से जुड़ा होता है और इससे आनुपातिक रूप से 
रोजगार के विस्तार कौ स्थितियाँ कहीं उत्साहजनक नहीं 
रही हैं, डल्टे अनेक प्रकार के स्वरोजगार, आत्मनिर्भर 
शिल्पों और कूटीर उद्योगों का विनाश ही हुआ है। यह भी ६ 
यान में रखना जुरूरी है कि विकसित पश्चिमी देशों की 
सम्पन्नता का स्रोत हकौकत में उनके द्वारा चलाया गया या 
चलाया जा रहा पुराना और नया उपनिवेशिवाद ही है जो 
भारत जैसे विकासशील देशों के लिए संभव नहीं है। ऐसे 
विकासशील देशों की सरकारें या उनको समर्थन देने वाले 
वर्ग विकल्पस्वरूप अपने ही देश के कमजोर समूहों और 
क्षेत्रों के विरुद्ध आन्तरिक उपनिवेशवाद चलाने में लगे हैं। 
निजीकरण की पक्षधर सरकारों ने देश के आर्थिक ख्रोतों- 
जल, जंगल, जमीन, खदान पर कम्पनियों और ठिकेदारों 
को कब्ज़ा दिलाने और उनपर परम्परागत रूप से निर्भर 
लोगों, आदिवासियों को उजाड़ने और विस्थापित करने का 
काम किया है। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, 
उत्तराखंड, कर्नाटक, आन्श्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजतत आदि 
सभी राज्यों में जिस बड़े पैमाने पर देशी-विदेशी कम्पनियों 
और व्यक्तिगतू्‌ ठिकेदारों को विभिन्‍न झूठी जनोपयागी 
परियोजनाओं, सेज़ और पीपीपी आदि के नाम पर नदियों, 
झीलों, पहाड़ों , खदानों , जंगल और जमीनों पर कब्जा दिला 
कर अथाह दौलत कमाने देने का जो कुचक्र चल रहा है 
वह अंग्रेजों के शासन काल में हुई लूट से भी कई गुना 
ज़्यादा है। निजीकरण और विस्थापन की इस प्रक्रिया के 
साथ ही आधुनिक सभ्यता में असीमित रूप से बढ़ रही 
भोग की प्रवृत्ति, जिसे समाज के 4-5 प्रतिशत्‌ अत्यधिक 
सम्पदा युक्त अमीर वर्ग तथा 20-30 प्रतिशत्‌ नव धनाढूय 
या अच्छी तनख्वाह लेने वाले मध्यम वर्ग ने विशेष बल 
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दिया है, ने बड़े पैमाने पर वृक्षों और जंगलों की कटाई, 
नदियों पर अविचारित बांधों के निर्माण, खनिज और वनोपज 
के लिए पहाड़ों और जंगलों की सफाई के फलस्वरूप 
पर्यावरण के लिए गम्भीर खतरा पैदा कर दिया है। 

वर्तमान राजनीति और राजनीतिक दलों का उद्देश्य 
किसी भी कीमत पर मत्ता में पहुँचना ही है और इसके 
लिए वह किसी भी प्रकार के समझौते करने को प्रस्तुत 
होंगे। इसके कारण साफ्‌ हैं, उनके पास आम जन की 
आकांक्षाओं जैसे सबको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और 
लोगों के श्रम की सही कीमत दिलाने, और सबको सही 
मायने में सही विकास का सम्मानजनक भागीदार बनाने 
का कोई बुनियादी तरीका नहीं है और जो उन बुनियादी 
तरीकों को जानते और मानते भी हैं वह उसे दीर्घकालिक 
और अपनी राजनीतिक सत्ता के लिए जोखिम भरा समझते 
हैं। इसलिए वह एक-दूसरे के झूठ के पर्दाफाश, झूठे 
विकास के तिलस्म, गरीबी उन्मूलन के ढोंग, धर्म और 
संस्कृति के संकट, जातिगत और क्षेत्रीय समुदायों के समर्थन 
और राष्ट्रीय सुरक्षा के स्वाग के आधार पर सत्ता के लिए 
* म्यूजिकल चेयर ' का खेल खेलते रहते हैं। कुलमिलाकर 
स्वयं इन प्रचलित राजनीतिक दलों की शक्ति का स्रोत 
बाजार की वह शक्तियाँ ही हैं जो इन्हें अपनी शर्त्तों पर 
नाचने के लिए विवश करती हैं और सामाजिक और आर्थिक 
विषमताएँ, और विसंगतियाँ, अपराध और भ्रष्टाचार जिसकी 
स्वाभाविक नियति बन जाते हैं। पूर्ण बहुमत प्राप्त कर 
केन्द्र की सत्ता में पहुंचने वाली भारतीय जनता पार्टी एक 
के बाद एक मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, 
झारखण्ड और जम्मू में कांग्रेस को धराशायी कर अपनी 
सफलताओं से इस कदर उत्साहित और दम्भी दिखायी दे 
रही है कि कार्पोरेट शक्तियों से अपनी साँठ-गाँठ को खुले 
रूप से विकास का नारा देने में उसे कोई संकोच नहीं है। 
साथ ही प्रतिगामी हिन्दूवादी विचारों और उन साम्प्रदायिक 
संगठनों के लिए उसने खुला मैदान छोड़ दिया है जो 
अल्पसंख्यकों की अपनी अस्मिता को बचाए रखने के 
आग्रह को बहुसंख्यक हिन्दू समुदाय के बीच देश के लिए 
संकट और देश की एकता में अवरोध के रूप में प्रचारित 
करते रहे हैं। भाजपा के केन्द्रीय सत्ता में आते ही 
*लव-जेहाद ', 'घर वापसी ' जैसे नारों का प्रबल होना, पूरे 
दुस्साहस से लगातार अल्पसंख्यकों के विरुद्ध सार्वजनिक 
मंचों से वक्तव्य देना, महात्मा गाँधी के हत्यारे को 
महिमामण्डित करना, मस्जिदों और चर्चों पर हमले और 
उन्हें प्रताड़ित किए जाने की घटनाएँ, आदि इसका निर्लज्ज 
प्रमाण हैं। 

अपने एकछत्र साम्राज्य के निर्माण में अब भाजपा 


'को कुछ रुकावट लगती है तो वह उन क्षेत्रीय दलों से ही 
जिनमें से शिवसेना जैसे अपवाद को छोड़कर वैचारिक या 
अपने समर्थक समुदायों के कारण सभी धर्मनिरपेक्षता के 
समर्थक हैं। जिन्हें साम, दाम, दण्ड, भेद किसी भी प्रकार 
परास्त करने या अपने रास्ते पर लाने का वह हर यल 
करने में जुटी है। विडम्बना यह भी है कि यह क्षेत्रीय दल 
भी उन्हीं रोगों से ग्रस्त हैं जिनसे यह बड़े राजनीतिक दल, 
सिवाय अपने क्षेत्रीय आग्रहों या संकटों के अथवा किसी 
जाति समुदाय विशेष या कुछ जातीय समीकरणों के आ६ 
एर पर सत्ता प्राप्त करने वाले नेताओं की व्यक्तिगत्‌ 
महत्वाकांक्षाओं के। दुर्भाग्य यह भी है कि सत्ता के इस 
खेल में अनेक परस्पर विरोधी छोटे क्षेत्रीय और कमजोर 
जातीय और दिग्भ्रमित धार्मिक समुदाय भी राजनीतिक 
सत्ता में हिस्सेदारी के लिए मौकापरस्त होकर किसी झण्डे 
के साथ जुड़ने या उसके मंच पर आने में संकोच नहीं 
करते भले ही उस समुदाय की मूलभूत समस्याओं का 
निराकरण उससे होता हो या नहीं । परस्पर द्वेष और व्यक्तिगत्‌ 
महत्वाकांक्षा से राम विलास पासवान का ' एनडीए ' सरकार 
से जुड़ना और जितन राम माँझी इसका ताजा और बड़ा 
उदाहरण हैं। दूसरी ओर देश का मध्यम वर्ग भी विकास 
के खोखले नारों में अपना भविष्य तलाशने में जोर से लगा 
है। वह राष्ट्रव्यापी भ्रष्टाचार, अपराध और अन्याय को 
राष्ट्र के विकास में अवरोध और अपनी समस्याओं के 
कारणों के रूप में देखता है, उसे गलत सामाजिक और 
आर्थिक नातियों और व्यवस्थाओं के परिणाम के रूप में 
नहीं, जिसे वह ऐसा बुखार समझता है जो क्रोसीन जैसी 
दवाई से ठीक किया जा सकता है। सामाजिक और आर्थिक 
गैर-बराबरी, स्त्री की सुरक्षा और सम्मान का प्रश्न, किसान, 
मजदूर, दलित, आदिवासी की समस्याएँ, और जल, जंगल 
और जमीन से उनका हक छीने जाने का संकट, सबको 
समान शिक्षा के सम्मानजनक अवसर, स्वास्थ्य सुविधाएँ, 
आदि जैसे बड़े मुददों का प्रश्न कुछ गाँवों को गोद लेने या 
कुछ नगरों को स्मार्ट सिटी बना देने और गरीबों को यदा-कदा 
कुछ खैरात ( डोल्स) उपलब्ध करा देने जैसे सतही उपक्रमों 
या नई बोतल में पुरानी शराब जैसी सामन्तवादी सोच से 
युक्त वर्तमान राजनीति के चलन से कभी हल होने वाला 
नहीं है, यह समझ बनाना एक बड़ी चुनौती है। उल्टे 
शेयर-मार्केट, सट्टेबाजी, समाज की हर आवश्यकता के 
बाजारीकरण और आधुनिक तकनीकी के कॉर्पेरेट के 
नियंत्रण में होने, उसके ही हित में सूचना तकनीक 
(इलेक्ट्रॉतिक एवं प्रिंट मीडिया) और सोशल साइट्स के 
संगठित दुष्प्रयोग और उनके माध्यम से कमजोर और 
मध्यम वर्ग को छलने के बाजारवादी -पूँजीवादी तौर -तरीकों 
ने भयानक रूप ले लिया है। विदेशों में जमा काला धन के 
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मामले में एचएसबीसी (जेनेवा स्थित मूलतः: मात्र इंग्लैण्ड 
के एक बैंक) के खुलासे या सार्वजनिक माफीनामे ने यह 
बात और साफ कर दी है कि गलत ढंग से पूँजी बनाने 
वाली इन शक्तियों ने राष्ट्र और देश का न जाने कितना 
धन कितने विदेशी अन्तर्राष्ट्रीय बैंकों में चुरा कर रखा है। 
पिछली सरकार तो उसे उजागर करने में हौला-हवाली 
करती ही रही और ऐसे आर्थिक अपराधियों की जो भी 
आधी अधूरी या आंशिक सूची अभी उपलब्ध है, हमारे 
वर्तमान वित्तमंत्री अरुण जेटली ने भी बड़ी सरलता से कह 
दिया कि ऐसे करप्रवंचकों से आवश्यक कर लेकर इसका 
'निपटारा किया जा सकता है, जबकि उन्हें इसमें उनके 
किसी राष्ट्रद्रोही या अपराधी होने की बात बिलकुल नहीं 
दिखाई दी। याद रखना जरूरी होगा कि भाजपा का यह 
एक बड़ा चुनावी जुमला रहा था और मोदी जी यह काला ६ 
न विदेशों से लाकर प्रत्येक देशवासी के खाते में डालने 
वाले थे। 

सतह पर दिखने वाली भ्रष्ट नेताओं और नौकरशाही 
की कारगुजारी, और जैसी भी आधी-अधूरी, अधकचरी, 
अपर्याप्त सतही सरकारी योजनाओं के भी आम जन के 
बीच ठीक से न पहुंच पाने से क्षुब्ध लोगों का असन्तोष 
कभी कभी संगठित या असंगठित विरोध या दिद्रोह में 
प्रकट होता रहा है और अब गम्भीर रूप लेता भी दिख रहा 
है। देश और वैश्विक स्तर पर भी यह असंतोष कहीं-कहीं 
भ्रमित एवं कट्टर आतंकवादी या नक्सलवादी स्वरूप ले 
बैठा है तो दूसरी ओर यह अनेक प्रकार के गाँधीवादी और 
लोकतांत्रिक समाजवादी आन्दोलनों में मुखरित हो रहा है। 
उड़ीसा में वेदान्ता कम्पनी को मिले खनन के ठिके के 
विरुद्ध सजप के वर्तमान महासचिव साथी लिंगराज आजाद 
के नेतृत्व में खड़ा हुआ नियमगिरि आन्दोलन के साथ ही 
चलने वाले विस्थापन और पर्यावरण के मामलों पर 
होशंगाबाद तथा अन्य क्षेत्रों में चलाए जा रहे सजप के अन्य 
साथियों के संघर्ष और अनेक अन्य आन्दोलन इसका 
प्रमाण हैं। दिल्‍ली के चुनाव में 'आम आदमी पार्टी ' की 
अप्रत्याशित बहुमत से जीत के कारणों को किसी राजनीतिक 
दल या दलों के चुनावी समीकरणों, रणनीतिक चालों या 
भूलों, सकारात्मक या नकारात्मक लफ्फाजबाजियों तक 
सीमित करके देखना आम जन की मूलभूत चिन्ता से हट 
कर देखना ही होगा। परन्तु इसे यदि 'आप' या अन्य 
स्थापित दल (राष्ट्रीय या क्षेत्रीय) यह मानते हों कि अब 
भारतीय जनता पार्टी के दिन बहुर गए और उनके दिन 
लौटने वाले हैं तो यह उनकी भूल होगी। 'आप' दिल्‍ली 
की सत्ता में रहकर कितनी सफल होगी, इस बात पर स्वयं 
उसका भविष्य तो टिका होगा ही, साथ ही हाल की घटनाओं 


भी आन्तरिक लोकतंत्र का ढोंग करने वाली सिद्धान्तहीन 
और दिशाहीन पार्टी ही बनी रह जायेगी। 

आवश्यकता ऐसी सोच बदलने या बनाने की है जो 
सत्ता के बाहर अथवा भीतर कहीं भी राजनीति को सही 
दिशा दे सकती हो, देश की वास्तविक दशा या दुर्दशा को 
सही ढंग से विश्लेषित कर सकती हो और आम जन के 
सरोकारों (जल, जंगल, जमीन, शिक्षा और स्वास्थ्य के 
साथ किसान, श्रमिक, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक 
और स्त्री की सुरक्षा और सम्मान के प्रश्नों) को ध्यान में 
रखते हुए राष्ट्रनिर्माण और विकास का सही मार्ग प्रशस्त 
कर सकती हो। समाजवादी जनपरिषद का प्रारम्भ से ही 
यह दृढ़ विचार रहा है कि किसी स्थापित दल विशेष से 
अलग हुए समूह या किसी उन्माद में पैदा हुए राजनीतिक 
दल व्यवस्था परिवर्तन के कारगर हथियार कभी नहीं बन 
स्रकते। वैकल्पिक राजनीति के लिए आमजन के संघर्षो 
पर आधारित राजनीति को समाजवादी विचारधारा के अनुसार 
व्यवस्था-परिवर्तन की लड़ाई बनाने और आमजन की 
वास्तविक सत्ता स्थापित करने के स्वप्न को पूरा करने 
लिए सहमना व्यक्तियों और सहविचार संठनों से सहयोग 
एवं जन-आन्दोलनों के साथ जुड़कर देशव्यापी अभियान 
चलाते रहने की बड़ी जरूरत है जिसमें भूमि अधिग्रहण, 
समान शिक्षा अधिकार और जनस्वास्थ्य के मुददे प्रबलता 
से उठाए जाने जरूरी हैं। दिग्ध्रमित अथवा एकांगी प्रश्नों 
पर खड़े होने वाले आन्दोलनों के लिए ऐसी वैचारिक 
स्पष्टता जरूरी है जिससे आधारभूत व्यवस्था परिवर्तन की 
दिशा में सही पहल हो सके। नगरीय एवं नारीवादी 
आन्दोलनों को भी गरीब मजदूरों, किसानों, आदिवासियों 
और गरीब ग्रामीण महिलाओं की भी आवाज बनना होगा। 

आर्थिक और राजनीतिक हित साधन, पूँजीवाद को 
न्योता: हमारी नई सरकार बड़ी तेजी से विश्व की बड़ी 
आर्थिक शक्तियों से द्विपक्षीय या बहुपक्षीय आर्थिक समझौते 
करने में जुटी है जो बाजारबादी वैश्वीकरण का ही हिस्सा 
है। भारत से व्यापारिक हितों को साधने में तो कोई भी देश 
निश्चित ही पीछे नहीं रहने वाला है। बाजारवाद के प्रबल 
'पक्षधर अमेरिका की निगाह भारत के बड़े बाजार पर है यह 
तो स्पष्ट है ही, यहां यह याद रखना जुरूरी है कि 
मानवाधिकार का नारा देने वाले अमेरिका को अपने 
पूँजीवादी हितों और समाजवादी सत्ताओं या सोवियत रूस 
को रोकने के नाम पर जगह जगह अधिनायकतावादी, 
संकीर्णतावादी रूढ़िवादी तत्वों से हाथ मिलाने, उन्हें समर्थन 
या संरक्षण देने अथवा स्वयं उन्हें पैदा करने में कभी 
संकोच नहीं रहा है। तालिबान और पाकिस्तान के प्रति 
उसकी नीति और बिएतनाम और लातिनी अमेरिका में 
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उसका इतिहास उसकी इस प्रवृत्ति का खुला परिचायक 
रहा है। वही अब वह भारत में भी करने जा रहा है बरना 
मोदी को वीजा न देने वाला देश एकाएक उनका इतना 
बड़ा प्रशंसक बन गया यह सोचने का विषय है। खुद 
उसके और अन्य योरोपीय मित्रों की तेल कम्पनियों और 
अन्य पूँजीवादी औद्योगिक उपक्रमों के चलते हाशिए पर 
पहुंचे समुदायों द्वारा उत्पनन किए गए आतंकवाद से घबराकर 
अब वह ऐसी शक्तियों से गठजोड़ करने में लगा है जो 
चर्तमान संकट में उसके ज़्यादा काम आ सकती हैं। क्‍या 
हमारा देश इस दुरभिसन्धि का शिकार तो नहीं बन रहा, यह 
सोचना होगा क्‍योंकि वर्तमान भारतीय सरकार की एक 
समानान्तर अघोषित नीति इस देश की बहुलतावादी संस्कृति 
के ताने-बाने को समाप्त कर एकरूपी संस्कृति के निर्माण 
की भी है जिसमें मुस्लिम विरोध सबसे प्रखर है। 
अमेरिका से भारत के विशेष रिश्ते को लेकर 
भू राजनीतिक, सामरिक एवं आर्थिक सन्दर्भ में और भी 
अनेक शंकाएँ हैं। यह रूस-भारत-चीन के त्रिकोणीय 
हितों को कितना प्रभावित करने वाले हैं यह भी समझना 
जरूरी है। अमेरिका से हुए पारमाणविक करार में 
'पारमाणविक संयंत्रों एवं ईंधन को अमेरिका से प्राप्त करने 
की शर्त्तों में भारत द्वारा भी अपनी ओर से सुरक्षा मद 
(जनता के मद) की व्यवस्था और सप्लायर कम्पनियों को 
किसी भी दुर्घटना की स्थिति में किसी भी प्रकार की 
जिम्मेदारी से मुक्त कर देने ने इस समझौते में भारतीय पक्ष 
की दुर्बलता को प्रकट कर दिया है। जबकि रूस इससे 
कहीं नरम शर्त्तो पर यह सहयोग प्रदान कर चुका था और 
उसके द्वारा भारत-अमेरिका पारमाणविक सौदेबाजी पर 
प्रतिक्रियास्वरूप पहली बार पाकिस्तान के साथ सैतिक 
क्षेत्र में सहयोग तथा उसे प्रतिरक्षा सामग्री के निर्यात का 
रास्ता खोले जाने को अनदेखा नहीं किया जा सकता है जो 
एकबार 960 में हुई पहल पर भारत के विरोध के कारण 
रुक गया था। पुनः चीन के साथ भी रूस नए सम्बन्धों के 
निर्माण में लगा है। एशिया-पैसिफिक में भारत-अमेरिकी 
सहयोग की बात (ट्रान्स-पैसिफिक पार्टनरशिप: टीपीपी) 
से चीन के असहज होने की स्थिति बनी है तो उल्टे अमेरिका 
और चीन के बीच हुए पर्यावरणीय समझौते से भारत जैसे 
राष्ट्रों के लिए अपने हितों को सुरक्षित रखने का आग्रह 
कमजोर पड़ा है। दूसरी ओर रूस- भारत-चीन संयुक्त रूप 
से संयुक्त राष्ट्रसंघ में अमेरिका एवं पश्चिमी शक्तियों 
द्वारा 'रिस्पांसिबिलिटी दू प्रोटेक्ट' (आरटूपी) का 
अधिकार प्राप्त करने का विरोध करने के लिए भी प्रतिबद्ध 
हुए हैं तथा रूस और युक्रेन के संकट में भारत ने भरसक 
तटस्थ रुख रखा है। परन्तु कुल मिलाकर यह विदेश नीति 


की भी विश्वसनीयता पर्याप्त संदिग्ध है जो वास्तविक 
संकट उत्पन्न होने पर कितनी सफल होगी कहना कठिन 
होगा। यह इस क्षेत्र में शक्ति-सन्तुलन की दृष्टि से भारत 
के लिए चिन्ता का विषय बनता है। यद्यपि भारत चीन के 
साथ अपने सम्बन्धों को और स्पष्ट करने में भी लगा है 
परन्तु क्या चीन अपने मानचित्र से अरुणाचल के हिस्से 
निकालेगा या कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान के रुख को 
गलत कहेगा, यह विचारणीय है। हाल में ही चीन और 
पाकिस्तान के बीच हुई सन्धि भारतीय हितों की प्रकट 
अवहेलना है। 

समाजवादी जनपरिषद अपने देश या विश्व में कहीं 
भी किसी भी व्यक्ति, समूह या संगठन द्वारा हिंसा या 
आतंक का रास्ता अपनाए जाने की घोर विरोधी है। परन्तु 
पश्चिमी एशिया में सीरिया, इग़ाक और जार्डन की ओर 
पैदा हुए इस्लामिक स्टेट के आतंक तथा विकासशील 
अफ्रिकाई देशों जैसे नाइजीरिया में पैदा हुए बोकों हराम के 
संकट को मात्र कुछ सरफिरे इस्लामी गिरोहों की बर्बर 
अतिवादिता और महत्वाकाँक्षा तक सीमित करके देखना 
भी भूल होगी क्योंकि इस प्रकार की मानसिकता के पैदा 
होने के पीछे वहाँ लम्बे समय से पश्चिमी ताकतों की तेल 
एवं अन्य कम्पनियों द्वारा वहाँ कौ तानाशाही, अधिनायकवादी 
या सामन्तवादी सत्ताओं के संरक्षण में स्थानीय लोगों के 
शोषण और विस्थापन कौ लम्बी कहानी है जिसके विरुद्ध 
असंतोष ने यह भयानक रूप ग्रहण कर लिया है और 
सुविधानुसार इस्लाम का झण्डा उठाया हुआ है। अतः 
हमारी दृष्टि में इसके मूल कारणों को समझ कर ही इसके 
समाधान के रास्ते खोजे जा सकते हैं। इराक में तो अमेरिका 
का नंगा नाच सम्पूर्ण विश्व देख चुका है। निसंदेह भारत 
के लिए इन वैश्विक संकटों के बीच एक सम्यक मार्ग 
अपनाना बड़ी चुनौती रही है। क्योंकि एक ओर भारत 
अपने को तटस्थ रखना चाहता है तो दूसरी ओर पश्चिमी 
बड़ी शक्तियों से रिश्ते भी बनाना चाहता है। इधर भारत के 
रुख में एक बड़ी तबदिली होती दिख रही है। भारत ने 
इजरायल से राजदूतीय एवं व्यापारिक सम्बन्ध तो पहले ही 
बना लिए थे परन्तु वह फिलिस्तीन की स्वतंत्रता का समर्थक 
रहा और अरबों के प्रति सहानुभूति रखता रहा। भारत की 
नई सरकार फिलिस्तीन में आतंकवादी संगठन हम्मास के 
डदय के नाम पर अब स.रा.सं. में उसका समर्थन वापस 
लेने का विचार भी बना रही है और दूसरी ओर इजरायल 
के साथ सैनिक सहयोग तक की बात की जा रही है। 

इधर भारत के रुख में एक बड़ी तबदिली होती दिख 
रही है। भारत ने इजरायल से राजदूतीय एवं व्यापारिक 
सम्बन्ध तो पहले ही बना लिए थे परन्तु वह फिलिस्तीन 
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कौ स्वतंत्रता का समर्थक रहा और अरबों के प्रति सहानुभूति 
रखता रहा। भारत की नई सरकार फिलिस्तीन में आतंकवादी 
संगठन हम्मास के उदय के नाम पर अब सं<.रा.सं. में 
उसका समर्थन वापस लेने का विचार भी बना रही है और 
दूसरी ओर इजरायल के साथ सैनिक सहयोग तक की 
बात की जा रही है। 

भारत के लिए 'सार्क' एवं पड़ोसी देश: पाकिस्तान, 
बंग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बर्मा, श्रीलंका 
से अच्छे सम्बन्ध हिन्द महासागर में शान्तिक्षेत्र अथवा 
शक्ति-सन्तुलन की दृष्टि से बहुत महत्व रखते हैं। इसके 
लिए आर्थिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में तेजी लाना 
अपरिहार्य है। इसके साथ ही चीन, जापान, कोरिया और 
आस्ट्रेलिया भी हिन्द और प्रशान्त महासागरों की शान्ति 
और सुरक्षा व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं। परन्तु यहाँ 
चीन की बढ़ती हुई महत्वाकाँक्षा एक बड़ी चुनौती बनी है। 

जहाँ सोवियत संघ के विघटन के बाद से यह माना 
जाने लगा था कि समाजवादी विचार और व्यवस्थाओं के 
दिन अब लद॒ चुके हैं, वहीं 980 एवं 990 के दशकों के 
पूँजीवादी वैश्वीकरण और उदारीकरण के दबाव और सं. 
रा. अमेरिका की कूटचालों से गैरबराबरी, विपनता और 
आर्थिक संकट का तीखा स्वाद चख चुकी जनता अब इस 
भमण्डल के विभिन हिस्सों यथा दक्षिणी अमेरिको देशों 
और स्पेन में उदारवादी वामपंथियों को और ग्रीस में 
आस्टेरिटी (समाजवादियों) को सत्ता में ला चुकी है। 
भारत और अन्य विकासशील देशों के सन्दर्भ में 'ब्रिक्स', 
जी-8, जी-20 तथा नॉर्थ-साउथ डॉयलाग के स्वरूप को 
भी ध्यान में रखना आवश्यक होगा जो कुल मिलाकर पूँजी 
के बाजार में प्रतिस्पर्धा करने वाली इन देशों की पूँजीवादी 
शक्तियों के ही हित में रस्साकसी के प्रयास जैसे बने हुए 
हैं। इन देशों की आम जनता के हित में इससे कुछ निकलता 
हो ऐसा दिखाई नहीं देता भले ही दुहाई उसकी गरीबी और 
असहायावस्था की ही दी जाती रही हो। तात्पर्य यह है कि 
पूँजीवादी बाजारवादी शक्तियों की नीतियों के साथ ताल में 
ताल में बैठाना न तो देश की बहुसंख्यक कमजोर जनता 
के हित में है और न ही विश्व शान्ति के । लोहिया की उस 
प्रसिद्ध उक्ति को हमेशा ध्यान में रखना होगा कि हमारा 
स्व दुनिया के शीर्ष पर बैठना नहीं सबके साथ समानता 
और सहयोग और सभी की शान्ति के लिए दुनिया में 
गैरबराबरी खूत्म करने का होना चाहिए क्योंकि दूसरों को 
'पददलित किए बिना शीर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता और 
जिसने भी कभी यह किया है उसका पतन भी होना 
अवश्यसंभावी हुआ है। 


समाजवादी जनपरिषद का 
दसवां राष्ट्रीय सम्मेलन 


समाजवादी जन परिषद का दसवां राष्ट्रीय सम्मेलन दिनांक 
25-26 अप्रैल को केरल के कोट्टायम शहर के सुनीलजी 
नगर (सी एस आई रिट्रीट) में आयोजित किया गया। 
जिसमें पार्टी के देश भर के कार्यकर्ताओं एवं पर्यवेक्षकों ने 
भाग लिया। इससे पहले चौबीस तारीख की शाम को 
*साम्राज्यवाद के विभिन्‍न पहलू और संस्कृति की विविधता" 
विषय पर एक खुली गोष्ठी का भी आयोजन किया गया 
जिसे सजप की पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. स्वाति एवम 
राष्ट्रीय कार्यकारिणी के प्रो. महेश विक्रम ने संबोधित 
किया। 

पच्चीस की सुबह झंडोत्तोलन के साथ सम्मेलन की 
शुरुआत हुई। सम्मेलन के उदघाटन सत्र में पार्टी के अध्यक्ष 
एडवोकेट जोशी जेकब ने सम्मेलन के प्रतिनिधियों का 
स्वागत करते हुए वर्तमान में देश और समाज के सामने खड़ी 
चुनौतियों को सामने रखते हुए अभी के राजनैतिक शून्य की 
चर्चा भी की और ऐसे में सजप की बड़ी जिम्मेदारियों को 
पहचानने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन ऐसे 
समय में हो रहा है जब विचारधारा विहीन वैकल्पिक 
राजनीति करने वालों का सच लोगों के सामने आ गया है, 
उसकी विफलता जग जाहिर है। 
अगले सत्न में डॉ स्वाति ने सामाजिक प्रस्ताव सदन के 
सामने रखा जिसका समर्थन करते हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी 
की सदस्य अखिला जी ने कहा कि जाति और लिंग भेद 
हमारे समाज की प्रमुख चुनौतियाँ हैं, महिलाएं जाति और धर्म 
के परे भी एक शोषित तबका है, और चाहे 'लव जिहाद ' का 
मामला हो या 'घर वापसी ' का, उन्हें एक वस्तु के रूप में 
धार्मिक विजय की सामग्री के रूप में देखा जाता है. उन्होंने 
यह भी कहा कि न्यायालयों ने भी समय समय पर कुछ 
'जनविरोधी या प्रतिगामी फैसले लिए हैं, (जैसे समरलैंगिकता 
के विरुद्ध या चेन्नई में मंगलसूत्र तोड़ने के कार्यक्रम पर 
रोक आदि) वहीं न्यायालयों के कई सही फैसले सरकारों ने 
लागू नहीं किये हैं इसलिए न्यायालयों के भी गलत फैसलों 
का विरोध करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अखिला 
जी ने रंग को लेकर भेदभाव, गोरे रंग के अनुचित महत्व और 
ट्रांसजेंडर लोगों की समस्याओं पर बात रखी। 

सामाजिक प्रस्ताव पर बहस में हिस्सा लेते हुए केरल 
सजप के महामंत्री श्री अय्यप्पन ने जाति को खत्म करने पर 
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जोर देते हुए कहा कि आज दलित जातियों को भी धर्म के 
आधार पर बांटकर उनका शोषण किया जा रहा है। केरल के 
ही सतीशन पिल्लई ने केरल में प्रवासी मजदूरों की दुर्गति 
की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए उनके बीच में काम करने 
पर जोर दिया। महाराष्ट्र के शांताराम गोसावी ने भगवाकरण 
और साम्प्रदायिकता के विरोध पर जोर दिया। उप्र के वरिष्ठ 
साथी नजीर अहमद जी ने कहा कि मिसाइलों के बजाय 
लोगों की भूख मिटाने के काम होना चाहिए, और प्रेम ही हर 
धर्म का मूल तत्व होता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि 
नफरत न बढ़ने पाए और देश हिन्दुस्तान के बजाय 
कब्रिस्तान न बन जाए। उ.प्र. के ही अब्दुल रशीद ने कहा 
कि गरीबों को अनुदान या भीख नहीं चाहिए बल्कि रोजगार 
चाहिए, तथाकथित निवेश भी भीख की तरह है जो हमें नहीं 
मांगना चाहिए । गरीब को आतंकवादी बताकर यह सरकार 
साम्प्रदायिकता फैला रही है। जब हम सब हिन्दुस्तानी हैं तो 
कैसी घर वापसी ? हमें लोगों को सरकार के धोखे से बचाने 
की जरूरत है। 

सामाजिक प्रस्ताव पर बहस को समेटते हुए डॉ स्वाति 
ने समलैंगिकता के मुद्दे को समझाते हुए कहा कि, सरकार 
या न्यायालय को लोगों की निजी जिन्दगी में दखलंदाजी 
करने का हक नहीं है और न ही किसी मानवीय स्वभाव को 
अपराधी बना देने का। उन्होंने जोर देकर कहा कि घर का हर 
काम स्त्री और पुरुष मिलकर करें, और गैर बराबरी खत्म 
हो, तभी महिलाओं को बाहर निकलने और सपने देखने की 
आजादी मिलेगी। हम खुद को डी-कास्ट, डी-क्लास और 
डी-जेंडर करना चाहते हैं, जिसमें से डी-जेंडर करना ज्यादा 
कठिन काम है। सत्र की अध्यक्षता कर रहे मध्य प्रदेश के 
साथी अजय खरे जी ने परिवार की संस्था के टूटने पर चिंता 
जताई और कहा कि यह समाज के विघटन के मूल में है। 
राष्ट्रीय सचिव श्री अफलातून ने समलैंगिकता को लेकर 
हाल ही में दिल्‍ली में एक समलैंगिक पुरुष की पत्ली द्वारा 
आत्महत्या कर लेने का उदाहरण देकर कहा कि अगर 
समलैंगिकता को आपराधिक मान कर राज्य द्वारा उत्पीड़न 
किया गया तो यह दोहरे अत्याचार को जन्म देगा। सभी की 
सहमति से सामाजिक प्रस्ताव पारित हुआ। 

प्रो. महेश विक्रम ने आर्थिक- राजनैतिक और 
अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर प्रस्ताव रखा, जिसके समर्थन में 
बोलते हुए श्री कमल बैनर्जी (राष्ट्रीय उपाध्यक्ष) ने कहा 
कि नयी सरकार अच्छे दिनों का वादा करके आयी है 
लेकिन सिर्फ घूम घूम कर दुनिया भर में देश बेचने का काम 
कर रही है। आज किसान बड़े पैमाने पर आत्महत्या करने 
पर मजबूर हैं लेकिन मौजूदा सरकार सत्ता के मद में चूर है 
और उसे किसान मजदूरों के दर्द से कोई लेना देना नहीं है। न सहमना उाठना के अर आय 


प्रस्ताव पर बहस के दौरान श्री बिल्कन बाड़ा 
(अध्यक्ष- सजप, प. बंगाल) ने कहा कि सजप को एक 
रणनीति के रूप में प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए 
आन्दोलन करना चाहिए, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों 
ही जल जंगल जमीन के विनाश को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसका 
नया अध्याय भूमि अधिग्रहण अध्यादेश है। 

पहले दिन शाम को कोट्टायम शहर में एक खुली 
जनसभा का आयोजन किया गया, जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष 
जोशी जैकब, राष्ट्रीय महामंत्री लिंगराज आजाद, राष्ट्रीय 
सचिव विनोद पय्याडा, राष्ट्रीय सचिव अफलातून, उपा& 
यक्ष कमल बैनर्जी, सत्येन राय, संगठन मंत्री निशा 
शिबुरकर, केरल राज्य अध्यक्ष के. रमेश, कर्नाटक रैयत 
संघ की नेता अनुसूयम्मा जी समेत अनेक वक्ताओं ने 
संबोधित किया। 

सम्मेलन के दूसरे दिन प्रस्तावों पर चर्चा जारी रही। 
पहले सत्र में वरिष्ठ समाजवादी नेता, बंगाल के श्री चित्त डे 
ने एक जोशीला भाषण देते हुए कहा कि आम आदमी के 
'पास संघर्ष के अलावा कोई विकल्प नहीं है। असंगठित क्षेत्र 
के मजदूर बारह-तेरह घंटे काम करके भी अपनी 
आजीविका नहीं चला पाते, यही हाल किसानो का है। 
बुनियादी परिवर्तन की शुरुआत गाँवों से होगी और विदेशी 
पूंजी के खुले आक्रमण का विरोध नौजवान पीढ़ी को करना 
पड़ेगा। राज्य की व्यवस्थित हिंसा शोषित तबकों पर हो रही 
है, खासकर महिलाओं और मजदूरों पर। लोगों को मरने 
देना, उनकी परवाह न करना भी हिंसा ही है। उन्होंने लोहिया 
को उदृत करते हुए कहा कि हम तो निहत्थे ही आन्दोलन 
करते हैं, हिंसा तो राज्य लेकर आता है जो सैनिक और अ६ 
सिनिक बलों को लाकर लाठी गोली बरसाते हैं, हिंसा का 
वातावरण पैदा करते हैं। अगर देश की आम जनता नहीं 
बचेगी तो हम देश का आवाहन करेंगे कि वो संसद, स्टेशन, 
शहर, टीवी स्टेशन घेरे, हल्ला बोले, थाना घेरे. अगर आप 
हमें शान्ति से जीने नहीं देंगे, जनतांत्रिक तरीके से नहीं मानेंगे 
तो हमें हल्ला बोलना पड़ेगा। उन्होंने सजप का आवाहन 
किया कि वह लोकतंत्र बचने के लिए संघर्ष तेज करे और 
लोहिया, जे.पी. और किशन पटनायक का काम आगे 
बढ़ाये। 

इसके बाद कुछ संशोधनों को जोड़ते हुए आर्थिक- 
राजनैतिक और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर प्रस्ताव सर्वसम्मति 
से स्वीकार किया गया. साथ ही वरिष्ठ समाजवादी चिन्तक 
श्री सच्चिदानंद सिन्हा का लिखा हुआ एक नोट पढ़कर 
सुनाया गया और सदन द्वारा स्वीकृत किया गया जो उन्होंने 
सम्मेलन के लिए विशेष रूप से बनाकर भेजा था। 

सम्मेलन में सहमना संगठनों की ओर से आये दो 
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महत्वपूर्ण नेताओं ने अपनी बात रखी। प्लाचीमाड़ा 
आन्दोलन के नेता श्री बेणुगोपाल ने कहा कि हमारा देश 
खतरे में है; जहां एक ओर साम्प्रदायिक और आपराधिक 
शक्तियां खुश हैं वहीं हम जैसे लोग जो लोगों के हक में 
खड़े हैं, बहुत परेशान हैं। मुख्यधारा की प्रत्यक्ष राजनीति 
है, जिसकी सांठगांठ बड़े व्यापारियों से है, वहीं उसके 
प्रतिरोध में शोषितों की परोक्ष राजनीति भी है। उन्होंने इस 
बात पर खुशी प्रकट की कि देश भर से आये लोग 
समाजवादी विचारों को आगे बढ़ाने में जुटे हैं। कर्नाटक 
राज्य रैयत संघ की अनुसूया जी ने समाजवादी नेताओं जेपी 
और लोहिया को याद करते हुए उनके संघर्ष को आगे ले 
जाने की अपील की। 

इसके बाद पार्टी की संगठन सचिव सुश्री निशा 
शिवूरकर ने पिछले सम्मेलन से इस सम्मेलन तक पार्टी की 
गतिविधियों की रपट सदन के सामने रखी। जिसके बाद 
कार्यक्रम संबंधी प्रस्ताव सदन के सामने राष्ट्रीय सचिव 
रणजीत राय द्वारा रखा गया जिस पर विभिन्‍न साथियों ने 
सुझाव रखे। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ। इसके 
साथ ही केरल राज्य संबंधी प्रस्ताव भी सदन में सुरेश 
नरीकुन्नि द्वारा रखा गया जिस पर विस्तार से चर्चा हुई। 
प्रस्ताव में केरल राज्य की राजनैतिक और आर्थिक स्थिति 
और पर्यावरण के मुद्दे पर पार्टी के नजरिये को रखा गया। 

अंतिम सत्र में पार्टी कौ राष्ट्रीय कार्यकारिणी और 
अध्यक्ष एवं महामंत्री का चुनाव हुआ जिसमें सर्वसम्मति से 
साथी लिंगराज आज़ाद को पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री और 
साथी जोशी जैकब को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। अपने 
वक्तव्य में श्री लिंगगाज आज़ाद ने कहा कि धन्यवाद के 
पात्र वे हैं, जिन्होंने उन्हें यहाँ भेजा है, उन्होंने कहा कि पार्टी 
एक सामूहिक जिम्मेदारी है। विशेषकर सजप जैसा दल, 
जिसमें कार्यकर्ता और नेता के बीच का भेद नहीं के बराबर 
है। यहाँ सब को अपनी क्षमता से बढ़कर काम करना होता 
है। उन्होंने कहा कि वे अपने पद के जिम्मेदारी बड़ी होते 
हुए भी उसे भरसक निभाने का यत्न करेंगे। इस अवसर पर 
उन्होंने दिवंगत साथी सुनील भाई, किशन पटनायक और 
जुगल किशोर रायबीर को याद किया। 

साथी जोशी जैकब ने अपने अध्यक्षीय वक्तव्य में 
कहा कि वे यह विश्वास दिलाते हैं कि पार्टी के आदर्शो व 
कार्यक्रमों के प्रति समर्पित रहेंगे। उन्होंने कहा कि कई लोग 
सोचते हैं कि सजप का अस्तित्व ही एक आश्चर्य है, 
लोगों ने अफवाहे फैलायीं कि हम बिखर जायेंगे, लेकिन 
कार्यकर्ताओं ने पार्टी को बनाये रखा। यह एक आश्चर्य है 


भी और नहीं भी, क्‍योंकि यह पार्टी किसी व्यक्तिगत 
महानता पर टिकी नहीं है, यह हमारे कार्यकर्ताओं की 
सैद्धांतिक निष्ठा पर टिकी है, जो साधनहीनता के बावजूद, 
बिना पद और प्रसिद्धि के लालच के अपना काम कर रहे 
हैं। आज की विकट परिस्थिति में, जब सामाजिक, 
आर्थिक, लिंग आधारित, नस्लीय और क्षेत्र आधारित हिंसा 
अपने चरम पर है, हमारी सरकार वैश्विक 
साम्राज्यवादी/पूंजीवादी ताकतों का मोहरा बनी हुई है; ऐसे 
में हमारे आदर्श लोगों के आदर्श या आकांक्षाएं ही हैं, उनसे 
अलग नहीं। हमें पता नहीं कि समाज हमारे विचारों को 
अपनाने के लिए कितना तैयार है. लोग कहते हैं कि हम 
अति आदर्शवादी हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हम 
व्यवहारिक हैं। अगर देश की शोषित जनता तक हम यह 
बात पहुंचा पायें तो हमें सफलता मिलेगी। 

हमें युबाओं को जोड़ना होगा, सुनीलजी, किशन जी, 
जुगल दा के समर्पण का उदाहरण उन तक पहुँचना होगा, 
हीं सकारात्मक और रचनात्मक कार्यक्रम लोगों तक ले 
जाने होंगे. जैसे खेती, बीज बचाव, साम्प्रदायिता विरोध, 
एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रम हर इकाई को लेने चाहिए। 
उन्होंने कहा कि हम याद रखें कि हम इतिहास बना रहे हैं, 
यह महसूस करें। 

पार्टी की नवनिर्वाचित राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए 
निशा शिवुरकर, शान्ताराम नारायण गोसावी, अजय खरे, 
राजेन्द्र गढ़वाल, कमल कृष्ण बनर्जी, सत्येन्द्र प्रसाद राय, 
रणजीत राय, डॉ. चन्द्रभूषण चौधरी, राधाकान्त बहिदार, 
सरयू प्रसाद सिंह, अखिला, डॉ. महेश विक्रम सिंह, डॉ. 
स्वाति, रामकेवल चौहान व अफलातून चुने गये। 
नवनिर्वाचित तथा निवर्तनमान राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 
बैठक में निम्नलिखित पदाधिकारियों कौ नियुक्ति हुई- 
उपाध्यक्ष- कमल कृष्ण बनर्जी ,डॉ. चन्द्रभूषण 
चौधरी, निशा शिवूरकर 
कोषाध्यक्ष- राधाकान्त बहिदार को चुना गया। 
राष्ट्रीय संचिव- रणजीत राय, नवल किशोर, अखिला 
संगठन मंत्री- अफलातून। 
राष्ट्रीय कार्यकारिणी में विशिष्ट आमन्त्रित के तौर पर 
सच्चविदानन्द सिन्हा, चित्त डे, अनुराग मोदी, चंचल 
मुखर्जी , स्मिता को बुलाने का निर्णय हुआ। 
राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अगली बैठक आगामी 28,29,30 
अगस्त 205 को बंगलुरु में होगी। (सम्मेलन में पारित 
प्रस्ताव इस अंक में प्रकाशित किए जा रहे हैं।) 

- इकबाल अभिमन्यु, 


सामयिक वार्ता ; जुलाई 205 


॥॥ पंजीयन संख्या 32/77 


वरिष्ठ साथी सच्चिदानन्द सिन्हा का राष्ट्रीय सम्मेलन 


समाजवादी जन परिषद का यह राष्ट्रीय सम्मेलन हालिया 
इतिहास के सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण समय में हो रहा है, जब 
साम्यवादी दल जैसे पारंपरिक वामपंथी सहित ज़्यादातर लोग 
अद्योगिक पूँजीवाद के आकर्षण के आगे घुटने टेक चुके हैं। 
स्वयं चीनी साम्यवादी दल जो वामपंथ की उग्र धारा का 
दिशा निर्धारक होता रहा था अब पूँजीवादी व्यवस्था का 
बेलगाम और कुछ मायने में एक सफल नेता बना दिखाई दे 
रहा है। आर्थिक संगठनों के वृहद्‌ रूप लेते जाने ने न्याय और 
समानता के विचार को सभी क्षेत्रों में प्रभावित किया है 
जिसका अंदेशा डॉ. लोहिया और शुमाखर जैसे चिन्तक 
हमेशा बताते रहे थे । परिणामस्वरूप आज हमारे सामने 
पर्यावरण का अपरिवर्तनीय गम्भीर संकट चुनौती बन के 
खड़ा है। बावजूद इसके, राक्षसी स्वरूप वाले वर्तमान 
औद्योगिकरण को गति देते रहने के लिए स्वयं अपने अस्तित्व 
के लिए बढ़ते हुए खतरे से बेखबर प्रकृति से अधिक निकटता 
से जुड़े सभी समुदायों जैसे किसान, आदिवासी और चरवाहों 
के विरुद्ध युद्ध जैसा माहौल बना हुआ है। मुझे उम्मीद है कि 
समाजवादी जन परिषद प्रकृति के सुर में ताल बैठते हुए 
समानता और सामाजिक न्याय पर आधारित वैकल्पिक विकास 
के अपने आन्दोलन को जारी रखेगी। 


हेतु सन्देश 

“आआपा' की तात्कालिक सफलता ने हमारे कुछ 
साथियों को भ्रमित किया और इससे संगठन को एक अस्थायी 
क्षति भी पहुँची थी। हमें छोड़कर जाने वाले हमारे वह साथी 
यह अनुभव कर चुके हैं कि विचारविहीन दल उस 
'पतवारविहीन नौका की तरह हैं जो अंततः कुछ लोगों की 
व्यक्तिगत जिदों से संचालित होते हैं। मैं आशा करता हूँ कि 
हमारे कई गंभीर साथी इस अनुभव से अपनी गलती महसूस 
करेंगे और अपने पुराने समूह में वापस होंगे। 

पर्यावरण एवं राजनीति के अंधकार के बीच समाजवादी 
जन परिषद विकास का सही रास्ता दिखाने का कार्य करती 
रहेगी और अपने एकाकीपन से बाहर निकलते हुए राजनीतिक 
नेतृत्व की प्रमुख भूमिका निभाएगी। 

केरल अनेक धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलनों की 
भूमि रहा है जिसमें प्रारम्भिक ईसाई, आदि शंकराचार्य, भारत 
में प्रथम साम्यवादी एवं समाजवादी सरकार, महान गणितज्ञ 
आदि सभी कुछ सम्मिलित हैं। मुझे आशा है समाजवादी 
जन परिषद केरल में हो रहे इस सम्मेलन में वहां की उर्वर 
पृष्ठभूमि से नया प्रोत्साहन प्राप्त करेगी और नई ऊर्जा और 
समझ के साथ आगे बढ़ेगी। 


(इसे सम्मेलन द्वारा सर्वसम्मति से राजनैतिक प्रस्ताव के साथ स्वीकृत किया गया) 


रचना संबंधी प्रस्ताव 


डॉ. राममनोहर लोहिया से समाजवादी आन्दोलन ने 
तीन-सूत्री कार्यक्रम पाया था '” जेल, फावड़ा, वोट '”। 
इसमें ' जेल' और “बोट' वाला कार्यक्रम तो अपनाया गया 
और समाजवादी लगातार आन्दोलन कर जेल जाते रहे और 
चुनावों में भी हिस्सा लेते रहे। लेकिन 'फावड़ा' वाला 
कार्यक्रम यानि रचनात्मक कार्यक्रम कभी भी अपनाया 
नहीं जा सका । इसका मुख्य कारण इसके समुचित और 
सार्थक रूप का सामने नहीं आना था। अब आधुनिक 
औद्योगीकरण के क्रम में जीवाश्म ईंधन का विशाल मात्रा 
में जलाया जाना, खनन उद्योग के लिए धरती के कलेवर 
से भयावह छेड़छाड़, पनबिजली के लिए विशाल बांधों के 
निर्माण से विस्थापन और प्लावन एवं कृषि के लिए विविध 
। संयंत्रों एवं परिवेश को विषाक्त करने वाले रसायनों के 
प्रयोग से पैदा पर्यावरण के संकट ने यह इंगित किया है कि 
हमारे समय में रचनात्मक कार्यक्रम की दिशा क्‍या होगी। 
यह दिशा होगी उर्जा के लिए जीवाश्म ईधनों के विकल्प 
में पारंपरिक पशुधन , गोबर-गैस प्लांट एवं सौर उर्जा 


£ सच्चिदानन्द सिन्हा 
जल स्रोतों और पवन से चलने वाले लघु एवं घरेलू संयंत्रों 
का विकास तथा उपयोग । इसके साथ ही खेती में जीवन 
चक्र से जुड़े जैविक खाद एवं कीट-रोधकों का प्रयोग। 
इस तरह हम प्रकृति से मनुष्य के उस सानिध्य को पुनः 
स्थापित कर पाएंगे जो आधुनिक उद्योगों और रसायनों पर 
आधारित खेती से नष्ट होता रहा है और प्रलयंकारी पर्यावरण 
संकट के मूल में है । 

प्रकृति से स्थापित ऐसे सानिध्य की पृष्ठभूमि में ही 
मनुष्य के आपसी सहयोग पर आधारित समतामूलक समाज 
का निर्माण हो सकेगा। किसानों, आदिवासियों और दूसरे 
श्रमिक समूहों की हितरक्षा के लिए होने वाले संघर्षो के 
साथ हमें रचना के इस आशय को विकसित करना होगा। 
इससे संघर्षों को स्थायी आधार भी मिलेगा जैसा कभी 
आजादी के आन्दोलन को चरखा और ग्राम उद्योगों से 
प्राप्त हुआ था । 
(समाजवादी जनपरिषद के कोट्टायम राष्ट्रीय सम्मेलन में 
यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।) 


